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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अनग पंकलन के रूप में रखा जा सके । 
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भाग II - - वड 3 - - उपखण्ड ( ii ) 

PART II -- Section 3 - Sub -section ( i ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) सारत सर घर के मंत्रालयों और ( संच क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधि रगों द्वार मारी गो विधि : प्रदेश पर अधिसूचनाएं । 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government 

of India (other than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities 
(other than the Adrinistration of Union Territories ). 


CABINET SECRETARIAT 

(Department of Statistics ) 

New Delhi, the 20th May 1970 
S . O . 2444. - In partial modification of para 2 of the Department of Statistics 
Notification No . 29 / 4 / 69 - Tech ., dated the 28th August , 1969, the Committee ap 
pointed in exercise of the powers conferred by section 8 ( 1 ) of the Indian Statisti 
cal Institute Act , 1959, for the year 1970 - 71, is given time till the end of June, 
1970, to submit its report to Government . 

[ No. 29 / 4 / 69-Tech. ] 
K. P. GEETHAKRISHNAN, Dy. Secy . 
मंत्रिमंडल सचिवालय 


( सांख्यिकी विभाग ) 

नई दिल्ली , 20 मई 1970 
एस० प्रो० 2444.- - सांख्यिकी विभाग अधिसूचना संख्या 29/ 4/ 69-तकनीकी 
दिनांक 28 अगस्त 1969 के परिच्छेद 2 में प्रशिक परिवर्तन करते हए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान 


( 3137 ) 


- 


- 


अधिनियम , 1959 की धारा 8 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए नियुक्त समिति को 
1970 - 71 विषयक रिपोर्ट जून 1970 के अन्त तक प्रस्तुत करने का समय दिया जाता है । 


[ 10 29/ 4/ 69 -टेक ] 
के० पी० गोताकृष्णन्, उप सचिव । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


New Delhi, the 10th July 1970 


S . O . 2445 CPEO / 6 / 70 . - In exercise of the powers conferred by Section 3 of 
the Emigration Act 1922 ( VII of 1922) the Central Government hereby appoints 
Shri S. B. Veerabhadrappa, Public Relations Officer , Regional Passport Office, 
Delhi, to be Protector of Emigrants, Delhi in addition to his own duties with 
effect from 26th June, 1970 nice Shri V . N . Mokashi transferred. 


[ No . F . 3 ( 20 ) V .IV / 80. ] 


M . L . KHOSLA , Attache (PVA ) . 


विदेश मंत्रालय 


नई दिल्ली, 10 जुलाई 1970 


एम० प्रो० 2443. - सी पी ईप्रो 6 / 70 -उत्प्रयास अधिनियम 1922 ( 1922 का सातवां ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री एस ० बी० 
वीराभनप्पा जन संपर्क अधिकारी, क्षेत्र य पासपोर्ट कार्यालय , दिल्ली को 26 - 6 - 70 से श्री वी . 
एन ० मौकाशी के स्थान पर, जो स्यानानतरत हो गए उनके अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त उत्प्रवासी 
संरक्षक , दिल्ली को नियुक्त करती है । । 

__ [मं ० फा० 3 ( 20 ) वो - चार / 60] 
एम० एल० खोसला, सहचारी (पीवीए ) । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDERS 


New Delhi, the 19th June 1970 


S .O . 2446 . - 1 / reas the Li- rtlon Commision is satisind that Shri Shiſayat 
Nabi, S / o Shui Ashik Hussain , R / o Mohalla Chhipiyan Post Office Jaspur, Dis 
trict Naini Ial, Uttar Pradesh a contesting candidate for election to the Uttar 
Pradesh Legislative Assenibly from 17 -Kashipur Assembly Constituency , has falled 
to lodge an account of his elcction expenses in the manner as required by the 
Representation of the People Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


2. And whereas , after considering the representation made by the said candi 
date , the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or 
Justification for such failure ; 


3. Now, therefore, In pursuance of section 10A of the sald Act, the Election 
Commission hereby declares the said Shri Shifayat Nabi, to be disqualified for 
being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the 


SEC . 3 ( 1) ] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 25 , 1970/ SRAVANA 3, 1892 


3 139 


Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years 
trom the date of this order . 

ENo. UP-LA/ 17 / 89 (52).] 


भारत निर्वाचन आयोग 


आदेश 


नई दिल्ली , 19 जून 1970 


एसमो0 2446. - त : निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान 
सभा के लिए निर्वाचन के लिए 17 - काशोपुर सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री शिफायन नबी सुपुत्र श्री आशिक हपैन निवासी मोहल्ला छिपियान , डा० जसपुर, जिला नैनीताल , 
उत्तर प्रदेश , लोक प्रतिनिधित्व , अधिनिमम , 1951 तया त धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


और, यतः, उस उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन 
आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 
कारण या न्यायोचित्य नहीं है । । 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 - 2 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त 
श्री शिफायत नबी को पंसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा वधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिएनिहित 
करता है । 

[ सं० उ० प्र० –वि० स० /17/ 69 ( 52 ) ] 


- 


उ०प्र० 


8 . 0 . 2447. - - Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amer Nath , 
S / o Shri Munna Lal, R / o Mohalla Singham, Post Office Kashipur , District Naini 
Tal, Uttar Pradesh , a contesting candidate for election to the Uttar Pradesh 
Legislative Assembly from 17 -Kashipur Assembly Constituency , has failed to lodge 
an account of his election expenses in the manner as required by the Representa 
tion of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 


2 . And whereas , the said candidate even after due notices has not given any 
reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that 
he has no good reason or justification for such failure ; 


3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act , the Election 
Commission hereby declares the said Shri Amer Nath , to be disqualified for being 
chosen as and for being a member of either House of Parllament or of the Legisla 
tive Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from 
the date of this order. 


[ No. UP- LA/ 17 / 69 ( 53 ). ] 

By Order , 
V . NAGASUBRAMANIAN , Secy . 


एस० प्रो02447. - पत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान 
सभा के लिएनिर्वाचन के लिए 17 - काशोपुर सभा निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री अमर नाथ सुपुत्र श्री मुप्ता लाल, निवासीमोमिधान , डा० काशीपुर , जिला नैनीताल , उत्तर प्रदेश 
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया तद्धीन बानए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने 
निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए 
कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है ; तथानिर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस अमफनता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त 
श्री अमर नाथ को संसद के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित करता है । 


[ सं० उ० प्र० - वि० स० / 17/ 69 ( 53 ) ] 


आदेश मे , 


बी० नागसुब्रमण्यन , 
सचिव , भारत निर्वाचन आयोग । 


- - - . 


. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 10th July 1970 
S. O . 2448 . In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1948 ( 25 of 1946) , and in continuation of the 
notifcation of the Government of India in the Ministry of Home Affairs , No. 
25 / 12 / 62- AVD. I , dated the 18th February , 1963 , published as G . S . R . 305, dated the 
18th February , 1963, in the Gazette of India Part II, Section 3 ( 1) ( lated the 23rd 
February , 1963, the Central Government hereby specifles the following offences 
and classes of offences for the purpose of the said section , namely : 


( a ) offences punishable under sections 171E and 171F of the Indian Penal 

Code, 1860 ( 45 of 1860 ) ; 
(b ) offences punishable under sections 31 and 32 of the Representation of 

the People Act, 1950 ( 43 of 1950 ) ; 
(c ) offences punishable under sections 128 , 129, 134 and 138 of the Repre 

sentation of the People Act, 1961 ( 43 of 1951) ; 
( d ) attempts , abetments and conspiracies in relation to or in connection 

with one or more of the offences mentioned in clauses ( a ) to ( c ) 
and any other offence committed in the course of the same transac 
tion arising out of the same facts . 

[ No . 228 / 3 / 86 / AVD ( II). J 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 10 जलाई 1970 
एस प्रो0 2448. -- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25) की धारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
25/ 12/ 82 -ए. वी.डी . (I) तारीख 18 फरवरी , 1963 , जो भारत के राजपत्र भाग 2 - खण्ण 
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3 (1 ) तारीख 23 फरवरी, 1963, में सा०का०नि० 305, तारीख 18 फरवरी 1963 के रूप 

प्रकाशित हो चुकी है, के क्रम में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अपराधों और अपराधों की श्रेणियों 
को उक्त धारा के प्रयोजन के लिये एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है , अर्थात् :- - 
( क ) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( 1860 का 45) की धारा 171 6 और 171 च 

के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( ख ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43 ) की धारा 31 और 32 

के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( ग ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 128 , 129 , 

134 और 136 के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( घ ) खण्ड ( क ) से लेकर खण्ड ( ग ) तक में वर्णित एक या अधिक अपराधों तथा एक ही 

तथ्यों से उद्भुत एक ही संव्यवहार के अनक्रम में किये गये किसी अन्य अपराध 
के बारे में या के सम्बन्ध में प्रयत्न , दुष्प्रेरण और षड्यंत्र । 

[सं० 228/3/68 /ए ०वी० डी० (2).] 


New Delhi, the 13th July 1970 


s . o . 2449 . --In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi 
Speclal Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the Central Government 
hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated 
by the Delht Special Police Establishment , namely: ---- 
( a ) Offences punishable under Sections 500 , 501 and 502 of the Indian Penal 

Code, 1880 ( 45 of 1880 ) . 
(b ) attempts , abetments and conspiracies in relation to or in connection 

with one or more of the offences mentioned in clause ( a ) and any 
other offence committed in the course of the same transaction aris 
ing out of the same facts . 


[ No. 228 / 7 / 65 - AVD ( II ) .] 


नई दिल्ली , 13 जुलाई, 1970 
एस० प्रो० 2449. - - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित 
अपराधों को उन अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन द्वारा किया जाना है, अर्थात - - 
( क ) भारतीय दण्ड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धाराओं 500, 501 और 502 

के अधीन दण्डनीय अपराध; 
( ख ) खण्ड ( क ) में वर्णित एक या अधिक अपराधों तथा एक ही तथ्यों से उद्भूत एक ही 

संव्यवहार के अनुक्रम में किये गए किसी अन्य अपराध के बारे में या के सम्बन्ध 
में प्रयत्न , दुष्प्रेरणा और षड़यंत्र । 

[ सं० 228/7/65-ए०वी०डी०-( II ).] 
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ORDERS 
New Delhi , the 10th July 1970 


S . O . 2450. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section of the Delhi Speclal Police Establishment Act, 1946 ( 25 ot 
1946 ) and in continuation of the Order of the Government of India in the 
Ministry of Home Affairs , No . 25 / 12/ 62 - AVD. II dated the 18th February , 1963 , 
published as G . S . R . 306 dated the 18th February , 1963 in the Gazette of India , 
Part II . Section 3 ( 1 ) , dated the 23rd February, 1963, the Central Government 
hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special 
Police Establishment to the State of Tamil Nadu , for the investigation of any of 
the offences specified in the Schedule below : 


THE SCHEDULE 


( a ) offences punishable under sections 31 and 32 of the Representation ot 

____ the People Act , 1950 ( 43 of 1950 ) ; 
( b ) offences punishable under sections 128 , 129 , 134 and 138 of the Repre 

sentation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951) ; 
( c ) attempts , abetments and conspiracles in relation to or in connection 

with one or more of the offences mentioned in clauses ( a ) and (b ) 
and any other offence committed in the course of the same transaction 
arising out of the same facts . 


[ No . 228 / 3 / 66 - AVD ( II ). ] 


मावेश 


नई दिल्ली , 10 जलाई, 1970 


एस० प्रो0 2450. -- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की 
धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय 
के आदेश संख्या 25 / 12/ 62- ए. वी . डी . - 2, तारीख 18 फरवरी, 1963 , जो भारत के राजपत्र भाग 
2 , खण्ड 3 ( i ) तारीख 23 फरवरी , 1963 में सा० का नि० 306 तारीख 18 फरवरी, 1963 
के रूप में प्रकाशित हुया है के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिम स्थापना के सदस्यो 
की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार तामिल नाडु राज्य पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अप 
राधों में से किमी का अन्वेषण करने के लिये करती है । 


अनुसूची 
( क ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43) की धारा 31 और 32 

के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( ख ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा , 128, 129 , 

134 और 136 के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( ग ) खण्ड ( क ) और ( ख ) में वर्णित एक या अधिक अपराधों तथा एक ही तथ्यों से उद्भूत 

एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये किसी अन्य अपराध के बारे में या के 
सम्बन्ध में प्रयत्न , दृष्प्रेरणा और षड्यंत्र । 


[ सं० 228/ 3/ 66-ए०वी०डी० ( 2).] 
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S . O . 2451. -- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) 
of section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 
1948 ) and in continuation of the Order of the Government of India in the 
Ministry of Home Affairs, No. 25 / 12 / 62 - AVD.II dated the 18th February , 1983 , 
published as G . S. R . 306 dated the 18th February , 1963 in the Gazette of India, 
Part II . Section 3 (1 ) , dated the 23rd February , 1963, the Central Government 
hereby extends the powers and jurisdiction of the members oỉ the Delhi Special 
Police Establishment to the States of Andhra Pradesh , Assam , Bihar, Gujarat, 
Haryana , Kerala , Madhya Pradesh , Maharashtra , Mysore, Nagaland , Orissa , 
Punjab , Rajasthan , Uttar Pradesh and West Bengal for the investigation of any 
of the offences specified in the Schedule below : 


THE SCHEDULE 
( a ) offences punishable under sections 171E and 171F of the Indian Penal 

Code, 1880 ( 45 of 1860 ) ; 
(b ) offences punishable under sections 31 and 32 of the Representation of 

the People Act, 1950 ( 43 of 1950 ) ; 
( c ) offrences punishable under sections 128, 129 , 134 and 136 of the Repre 

sentation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) ; 
( 1 ) attempte , abetments and conspiracios in relation to or in connection 

with one or more of the offences mentioned in clauses ( a ) to ( c ) 
and any other offence committed in the course of the same transac 
tion arising out of the same facts . 

[ No. 228 / 3 / 68 - AVD. (II) .] 


५ 


एस० अं0 2451. - -दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) 
की धारा 5 7 उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के गृह मंत्रालय के प्रादेश संख्या 25 / 12/ 62- ए० वी० डी० - 2 तारीख 18 फरवरी , 1963, जो 
भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 (i ) तारीख 23 फरवरी, 1963 में सा० का नि0 306 के रूप 
में प्रकाशित हुआ है के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के मदस्यों की 
शक्तियो और अधिकारिता का विस्तार प्रान्ध्र प्रदेश, असम , बिहार , गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य 

देश , महाराष्ट्र , मैसूर , नागालैण्ड , उडीसा , पजाब , राजस्थान , उत्तर प्रदेश और पचमी बंगाल 
राज्यो पर नीचे अनुम्ची में निनिदिाट अपराधों में से फिगी का अन्वेषण करने के लिये करती है । 


अनुसूची 


( क ) भारतीय दण्ड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धारा 171 . और 171च 

के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( ख ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 43 ) की धारा 31 और 32 

के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( ग ) लोक प्रतिनिधित्व अधियिनम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 128, 129, 

134 और 136 के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( घ ) खण्ड ( क ) में लेकर ( ग ) तक में वर्णित एक या अधिक अपगधो तथा एक ही तथ्यों 

से उद्भूत एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये किसी अन्य अपराध के बारे 
में या के सम्बन्ध मे प्रयत्न , द्वाप्रेरण और पइयंत्र । 


[ सं० 228 / 3/ 66- ए०वी०डी० ( 2 ) ] 
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New Delhi , the 13th July 1970 
8 : 0 . 2462 .-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of sec 
thon B of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1948) , the Central 
Government hereby extends to the States of Andhra Pradesh , Assam , Gujarat, 
Haryana, Madhya Pradesh , Maharashtra , Mysore , Nagaland , Orissa , Rajasthan and 
Uttar Pradesh the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special 
Police Establishment for the investigation of any of the offences specified in the 
Schedule below . 

THE SCHEDULE 
( a ) Offences punishable under sections 124 - A and 505 of the Indian Penal 

Code, 1860 ( 45 of 1860 ) ; 
( b ) attempts , abetments and conspiracies in relation to or in connection 
with any of the offences mentioned in clause ( a ) . 

[ No. 228 / 4 / 68- AVD (II) .] 
नई दिल्ली , 13 जलाई, 1970 
एस० मो0 245 2. - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की 
धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार मान्ध्र प्रदेश , असम , 
गुजरात , हरियाणा, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , मैमूर , नागालैण्ड , उड़ोमा , राजस्थान और उत्तर प्रदेश 
राज्यों पर , नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के भी अन्वेषण के लिये , करती है । 


अनुसूवी 
( क ) भारतीय दण्ड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धाराओं 124 - क और 50 5 

__ के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( ख ) खण्ड ( क ) को वर्णित अपराधों म से किसी के बारे में या के सम्बन्ध में प्रयत्न, दुष्प्रेरण 
और षड्यन्त्र । 

[ स० 228/ 4/ 66 - ए० वी० डी० ( II ) ] 
$ . O . 2453. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of sec 
tion 5 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , the Central 
Government hereby extends the powers and jurisdiction of the nembers of the 
Delhi Special Police Establishment to the States of Andhra Pradesh , Assam , Bihar, 
Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir , Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtrs. 
Mysore , Nagaland , Orissa , Rajasthan , Uttar Pradesh and West Bengal for the 
investigation of any of the offences specified in the Schedule below : 

THE SCHEDULE 
( a ) Offences punishable under sections 500, 501 and 502 of the Indian Penal 

Code, 1860 ( 45 of 1880 ) ; 
(b ) attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection 

with one or more of the offences mentioned in clause ( a ) and any 
other offence committed in the course of the same transaction aris 
ing out of the same facts , 

- [ No. 228 / 7 / 05- AVD ( II) . ] 

P. B. RAJAGOPALAN, Dy. Secy . 
एस० प्रो० 2453. — दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम , आदेश 1946 ( 1946 का 25 ) 
की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवाग 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का , नीचे की अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट अपगधों में से किसी के अन्वेषण के लिये विस्तार पान्ध्र प्रदेश , असम , बिहार, गुजरात , 
हरियाणा , जम्मू कश्मीर , केरल , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , मैमुर , नागालैण्ड, उड़ीसा , राजस्थान , उत्तर 
प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों पर करती है । । 
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अनुसूची 
( क ) भारतीय दण्ड संहिता , 1860 ( 1860 का 45 ) की धाराओं 500, 501 और 

502 के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( ख ) खण्ड ( क ) में वर्णित एक या अधिक अपराधों तथा एक ही तयों से उद्भूत एक ही 

संध्यवहार के अनुक्रम में किये गये किसी अन्य अपराध के बारे में या के सम्बन्ध में 
पयन, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र । 

[ सं० 228/ 7/ 65 -ए०वी०डी० ( II ) ] 
पि० ब० राजगोपालन , उप सचिव । 


. 


New Delhi, the 15th July 1970 
8 . 0 . 2484.- - In exercise of the powers conferred by clause ( 2 ) of article 77 of 
the Constitution , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Authentication ( Orders and other Instruments ) Rules , 1958 , namely : 

(1 ) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instru 
ments (Fifth Amendment Rules, 1970 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Oncial 
Gazette. 

2 . In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments ) Rules, 1958 
In clause ( 3 ) , After the woris "the Deputy Director General " the words for the 
Assistant Directors General" , shall be inserted . 

[ No. 3 / 5 / 70 - Pub. I. ] 
K . R. PRABHU , Jt. Secy . 


नई दिल्ली . 15 जुलाई , 1970 
ए५० 2 454. - संविधान के अनच्छद 77 के खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते : गाष्ट्रपति अधिप्रमाणन ( आदेश और अन्य लिग्नते ) नियम , 1958 में और पागे मंणोधन 
करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : - - 

( 1 ) ये नियम अधिप्रमागन ( अादेश और अन्य निग्नते ) पंचम संशोधन नियम, 1970 

कहे जा सकेंग । 
( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. धिप्रमाणन ( प्रादेश और अन्य लिखते ) नियम , 1958 के नियम 2 में , खण्ड ( 3 ) 
में " उपमहानिदेशक " शब्दों के पश्चात् “ महायक महानिदेशक शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 


[संख्या 3/ 5/ 70 - पब्लिक - 1. 1 
के० अर० प्रभ, संयुक्त सचित्र । 


New Delhi , the 15th July 1970 
S . O . 2485 . -- In exercise of the power conferred by section 3 of the Delhi Special 
Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ), the Central Government hereby 
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- 


specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the 
Delhi Special Police Establishment, for the purposes of the said section , namely : 
( a ) Offences punishable under Section 12 of the Passport Act, 1907 ( 15 of 

1967 ) , 
( b ) attempts , abetments and conspiracies in relation to , or in connection 

with , the offences mentioned in clause ( a ) and any other offence 
committed in the course of the same transaction arising out of the 
same facts . 

[ No. 228/ 6 / 67 - AVD. II.] 


नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1970 
एस० मी० 24 - 5.-...-दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 ( 1946 का 25 ) 
की धार 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित 
अपराधीको से अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन 1 किया जा । है अर्थात् : - - 

( क ) पामपोर्ट अधिनियम , 1967 ( 1967 का 15 ) की धारा 12 के अधीन दण्डनीय 

प्राराध ; 
( ख) खण्ड ( क ) में वर्णित अपराधों और एक ही तथ्यों से उद्भूत होने वाले एक ही 

संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध से संबंधित या के संसग में 
प्रयत्न , दु - प्रेरण पार षड़यंत्र । 

- [ सख्या 228 /6/67-ए० वी० डी० ( JI) .] 


ORDER 

New Delhi , the 15th July 1970 
S . O . 2456, -- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5 
of the Delhi Speclal Police EstablishmetAct , 1946 ( 25 of 1946 ) , the Central Gov 
ernment hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi 
Special Police Establishment to the States of Andhra Pradesh , Assam , Bihar, 
Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, 
Mysore , Nagaland , Orissa , Punjab , Rajasthan , Tamil Nadu , Uttar Pradesh and West 
Bengal for the investigation of the offences specified below , namely : 
( a ) Ofrences punishable under section 12 of the Passport Act, 1967 ( 15 of 

1967 ) ; 
(b ) attempts , abetments and conspiracy in relation to , or in connection 

with , the offences mentioned in clause ( a ) and any other offence 
committed in the course of the same transaction arising out of the 
same facts . 

[ No. 228 / 8 / 67 - AVD ( II ) .] 

B . C . VANJANI, Under Secy. 
प्रादेश 


नई दिल्ली , 15 जुलाई 1970 
एसयो 2456. - - दिल्ली विशेष पलिस थ. पन अधिनियम, 1946( 1946 का 25 ) की धारा 
5 की उपधारा ( 1 ) वा प्रदान शक्तियों का प्रयोग दते केन्द्रीय सरकार एतदवी दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों पर अधिकारिता कादिता प्राध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात , 
हरियाणा , जम्मू- कश्मीर , केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , मसूर , नाग लाड , ड़ीसा, पंजाब , राजस्थान , 
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तमिलनाड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यो पर , नीचे वनिर्दिष्ट अपराधो के अन्वेषण के लिए 
करती है अर्थात् : 

( क ) पासपोर्ट अधिनियम 1967 ( 1967 का 15 ) की धारा 12 के अधीन दण्डनीय 

अपराध ; 
( ख ) खण्ड ( क ) में वर्णित अपराधी और एक ही तय्यो से उद्भूत होने वाले एक ही 

मध्यवहार के अन्क्रम में किए गए किमी अन्य अपराध से सबधित या के ससंग मे 
प्ररत्न , दुष्प्ररण और पड़यत्र । 

[ सं० 228/ 6/ 67- ए० वी० डी० ( II ).1 

बी० सी० बनजानी, 
अवर सचिव , भारत सरकार । 


(Once of the Competont Authority ) 

____ NOTICE 

New Delhi, the 10th July 1970 
S . O . 2457. - Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance 
of rule 6 of the Notaries Rules , 1956 , that application has been made to the sald 
Authority under rule 4 of the said Rules , by Shri P . L . Gandhi, Advocate , Opposite 
Gandhi Baug, Surat for appointment as a notary to practise in Surat, Bulsar and 
Dang Districts . 

2 . Any objection to the appointment of the sald person as a notary may be 
submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication 
of this notice. 

[ No. F .22 / 53 / 89 -Judl.II.] 
K . THYAGARAJAN, Competent Authority . 
सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय नोटिस 


नई दिल्ली , 10 जलाई , 1970 
एम मो० 2457.-.- इमके वाग , लेख्य प्रमाणक नियम ( नोटरीज रूल्स ) , 1956 के नियम 
6 के अनुसार मक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री पी० एल० 
गान्धी , अधिवक्ता , सामने गांधी बाग , सूरत ने उक्त नियमो के नियम 4 के अधीन , मूरत , बलमर और 
डागस जिलो मे लेख्य प्रमाणक ( नोटेरी ) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है । 

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हो तो वे इस 
नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें । 


- 


- 


- 


[मं० 22/ 53/ 69 न्यायिक - iii ] 
के० त्यागराजन , सक्षम प्राधिकारी । 

___ - - - - - - - - - - 
MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES 

New Delhi, the 8th July 1970 
$ . O . 2458. — In pursuance of the provisions of rule 45 0, the Fundamental 
Rules , the President is pleased to make the following rules relating to the allot 
ment of accommodation to the Readers and scholars in the Readers Hostel at 
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Balvedere Calcutta , which is under the administrative control of the Librarian , 
National Library , Calcutta : - - 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be called the National 
Library, Calcutta Readers Hostel Rules , 1970 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . Location of hostel — The Hostel shall be located in the compound of the 
National Library , Calcutta , at Belvedere , P . O . Alipore , Calcutta -27 . 

3 . Application . Scholars coming from outside Calcutta for their study and 
research work in the National Library , Calcutta , shall be eligible to get accom 
modation in the Hostel on such terms and conditions as may be specified by the 
Central Government: 


Provided that it shall be lawful for the Librarian , for reasons to be recorded 
in writing, to walve the conditions as are specified by the Central Government in 
favour of the officials of the Ministry of Education , 

4 . Rent. - ( 1 ) The rent shall be charged at the rate to be fixed by Government 
from time to time. If necessary , the Librarian reserves the right to convert a 
single room into a double room even when a particular room is in the occupation 
of an allottee. In that case , the two allottees together shall be required to pay 
the normal rent plus 50 per cent thereof to be shared equally between them . 

(2 ) Applications for allotment from scholars shall reach the Librarian , National 
Library , Calcutta - 27, preferably thirty days before the proposed date of occupa 
tion and acceptance of the allotment shall be intimated to the Librarian as soon 
as possible after the receipt of allotment letter. 

( 3 ) Payment of the rent shall be made, in advance , to the Librarian , National 
Library , Calcutta , covering the period for which the allotment is asked for, 

(4 ) The room shall be kept in a neat and tidy condition . 

(5 ) An Inventory of the furniture and fittings shall be made avalloble in each 
toom and any damage caused to furniture, Axtures , or fittings by an occupant shall 
be charged separately . The room , including furniture and fittings , shall be handed 
over by the allottee to the Librarian , National Library , Calcutta , in good condition 
at the time of leaving the Hostel. 

(6 ) The Library shall not be responsible for the loss or theft of the personal 
belongings of the scholars. 

( 7 ) Payment shall be made only in cash . 

( 8 ) On payment of the rent in advance , a roon shall be allotted to the scholar 
subject to availability of accommodation , but the reservation shall not be cancelled 
till the period of reservation expires except at the written request of the allottee . 

( 9 ) Whenever a scholar stays in the Hostel for less than twelve hours , he / she 
shell be charged rent only for hall -day. It he / she stays for twelve hours or more 
he / she will be charged rent for the full day , 

( 10 ) In case an allottee fails to occupy the accommodation for the period for 
which the accommodation is reserved for him / her and for which the rent is 
already paid , 50 per cent of the rent covering the period for which the accom 
modation has not been used , may be refunded or adjusted on his / her request 
against any future period of his / her stay in the Hostel, at the discretion of the 
Librarian . 

( 11 ) No scholar shall ordinarily be allowed to stay in the Hostel for more 
than three months at a time, unless otherwise specially permitted by the Librarian 
on a written request from the scholar . 

( 12 ) Allottees shall not leave light or fans on , when they leave their rooms. 
Electric heaters or other electric appliances shall not be used froni the electric 
points in the rooms. 

5 . Complaints. - - Complaints with regard to accommodation shall be addressed 
to the Librarian National I ibrary. Calcutta . 
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6 . Cancellation of allotment -- ( 1 ) Infringement of any of the above rules shall 
render an occupant of the room liable for cancellation of allotment. 

( 2 ) On receipt of the notice of the cancellation of allotment, the allottee shall 
hand over vacant possession of the room to the Librarian . 

7 . Decision of Librarian to be binding . --In case of any dispute , the decision of 
the Librarian , National Library , Calcutta , shall be binding on the allottee. 

[ No . F .10- 9 / 68- CAI ( 2 ).] 
A . S . TALWAR , Under Secy . 


शिक्षा तथा युवक सेगा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 8 जुलाई , 1970 
एस० प्रो० 2458. --- मौलिक नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में राष्ट्रपति अपने 
प्रसाद से उपाचार्यों का छात्रावास , ( रीडर्स होस्टल ) वैल्विडियर कलकत्ता में , जो पुस्तकाध्यक्ष , 
राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के नियंत्रणाधीन हैं , उपाचार्यों ( रीडर्स ) और अध्येतानों 
( स्कालर्स ) के वास आवेदन से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं : 
1. संत्रिम नाम और प्रारम्भ 


( 1 ) ये नियम राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता , उपाचार्यों का छात्रावास नियम 1970 

___ कहे जा सकेंगे । 

( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . छात्रावास की अवस्थिति 


छात्रावास बैल्विडियर , पो० ओ० अलीपुर, कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय , कलकत्ता 
के अहाते में अवस्थित होगा । 


3. लागू होना 

कलकत्ता के बाहर से राष्ट्रीय पुस्तकालय , कलकत्ता में अध्ययन और शोध कार्य के लिए 
आने वाले अध्येता छात्रावास में , ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट 
की जाए, वास प्राप्त करने के पात्र होंगे । परन्तु पुस्तकाध्यक्ष के लिए, उन कारणों से जो 
लेखबद्ध किए जाएंगे । शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के पक्ष में उन शौँ का अधित्यजन जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, विधिपूर्ण होगा । 


. 4. भाटक 


( 1 ) भाटक उन दरों पर जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएं प्रभार्य 
होगा । यदि आवश्यक हो तो पुस्तकाध्यक्ष यह अधिकार प्रारक्षित रखेगा कि वह एक व्यक्ति 
के लिए कमरे को दो व्यक्तियों के लिए कमरे में संपरिवर्तित कर सकेगा चाहे विशेष कमरा 
किसी आवंटिती के अधिभोग में हो । उस दशा मे दोनों आवंटितियों से प्रसामान्य भाटक 
तथा उसके 50 प्रतिशत का बराबर बराबर संदत्त किए जाने की अपेक्षा की जाएगी । 

( 2 ) अध्येताओं से आवंटन के लिए आवेदन पुस्तकाध्यक्ष , राष्ट्रीय पुस्तकालय , 
कलकत्ता - 27 को अधिमानतः अधिभोग की प्रस्थापित तारीख से तीस दिन से पहले पहंब जानी 
चाहिए और आवंटन पत्र की प्राप्ति के यथासंभव शीन पश्चात् पुस्तकाध्यक्ष को आवंटन 
का प्रतिग्रहण संसूचित किया जाएगा । 


JIJU 
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( 3 ) भाटक , पुस्तकाध्यक्ष , राष्ट्रीय पुस्तकालय , कलकत्ता को , उस कालावधि के लिए 
जिसके लिए आवंटन के लिए आवेदन किया गया है । 

अग्रिम में संदत्त किया जाएगा । 
( 4 ) कमरा साफ -सुधरी दशा में रखा जाएगा । 

( 5 ) प्रत्येक कमरे में फर्निचर और फिटिग की एक तालिका उपलभ्य होगी और 
अधिभोगी द्वारा फर्निचर , फिक्सचर या फिटिंग को कारित कोई हानि पृथकतः प्रभार्य होगी । 
कमरा जिसमे फर्निचर और फिटिग की भी सम्मिलित हैं आवंटिनी द्वारा पुस्तकाध्यक्ष, राष्ट्रीय 
पुस्तकालय , कलकत्ता को छात्रावास छोड़ते समय अच्छी दशा में सौंपा जाएगा । 

( 6 ) पुस्तकालय , अध्येताओं के व्यक्तिगत मालप्रसवाब की हानि या चोरी के लिए उत्तरदायी 
नहीं होगी । 

( 7 ) संदाय केवल नकदी में किया जाएगा । 

( 8 ) भाटक के अग्रिम में संदाय किए जाने पर कमरा वास की उपलभ्यता के अध्यधीन 
अध्येता को आवंटित किया जाएगा किन्तु आरक्षण आवंटिती को लिखित रूप में प्रार्थना के 
सिवाय तब तक रद्द नहीं किया जाएगा , जब तक आरक्षण की कालावधि समाप्त न हो 
जाए । 


( 9 ) जब कभी अध्येता छात्रावास में 12 घंटे से अन्यून ठहरता / ठहरती हो तो उससे 
केवल आधे दिन का भाटक प्रभार्य किया जाएगा । यदि वह 12 घंट या अधिक ठहरता / 
ठहरती हो तो उससे पूरे दिन का भाटक प्रभार्य किया जाएगा । 


( 10 ) उस दिशा में जिसमें आवंटिती वास को उस कालावधि के लिए वास 
उसके लिए आरक्षित है और जिसके लिए भाटक पहले ही संदत्त किया जा चुका है , अधिभोग 
नही करता । उस कालावधि के भाटक का 50 प्रतिशत जिसम वास का उपयोग नहीं किया 
गया है पुस्तकाध्यक्ष के विवेकानसार प्रतिदाय किया जा सकता या उसके उसकी प्रार्थना पर 
उसके उसकी छात्रावास में ठहरने की भविष्य -कालावधि के लिए समायोजित किया जा सकता 


( 11 ) सामान्यतः किसी भी अध्येता को एक समय में 3 मास से अनधिक के लिए 
ठहरने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि अन्यथा अध्येता की लिखित रूप में प्रार्थना 
पर पुस्तकाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप ने अनज्ञा न दी जाए । 

( 12 ) आवंटिती , जब वे कमरों से बाहर जाएं, प्रकाश या पंखे खुले नहीं छोड़ेगे 
कमरों में के विद्युत प्वाइटों से विद्यत हीटर या प्रत्य विद्यत साधित्र उपयोग में नही लाए 
जाएगे । 
5. शिकायतें : 

वास के संबंध में शिकायतें , पुस्तकाध्यक्ष , राष्ट्रीय पुस्तकालय , कलकत्ता के नाम भेजी 
जाएंगी । 
6. अवांटन का रद्दकरण 

( 1 ) उपरोक्त नियमों में से किसी का अतिलंघन , कमरे के अधिभोगी को आवंटन के 
रद्दकरण के लिए दायित्वाधीन कर देगा । 


AY 


- 


( 2 ) आवंटन के २६ कर की सूचना प्राप्त होने पर आवंटिनी पुस्तकाध्यक्ष को खाली 
कमरे का कब्जा देगा । 
7. FAITTURY .7 Fafisa TETIT 

__ किसी विवाद की दशा में पुस्तकाध्यक्ष, गष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता का विनिश्चय 
पाबंटिती पर पाबद्धकर होगा । 
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MINISTRY OF FOOD , AGRICULTURE , COMMUNITY DEVELOPMENT AND 

COOPERATION 
(Department of Agriculture ) 

New Delhi, the 10th July 1970 
S . O . 2459. — The following draft of rules in supersession of the Cotton Grading 
and Marking Rules , 1962 , which the Central Government proposes to make, in 
exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce 
(Grading and Marking ) Act , 1937 ( 1 of 1937) , is published , as required by the 
said section , for the information of all persons likely to be affected thereby and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or 
after 10th August, 1970 . 

Any objections or suggestions which may be received from any person with 
respect to the said draft before the aforesaid date , will be considered by the 
Central Government. 

DRAFT RULES 
1. Short title and application . - ( 1 ) These rules may be called the Cotton 
Grading and Marking Rules , 1970 , 

(2 ) They shall apply to the varieties of cotton which are grown in India and 
which are specified in Schedule I. 
2 . Definiton - In these rules, 

( 1 ) " Schedule " means a Schedule annexed to these rules , 
( 2 ) " False or fraudulent packing " means packing of a bale of cotton -- 
( a ) In such a manner as to contain in different parts of the bale , cotton 

of different growths or varieties , or cotton of materially different 

staples , or cotton of different crops ; or 
( b ) in such a manner as to contain in any part of the bale any bye 

products , such as waste , fly or other bye -products of a cotton mill 

available after raw cotton is passed through the blow room ; or 
( c ) in such a manner as to contain in any part of the bale any concealed 

substance other than raw cotton ; or 
( d ) in such a manner as to contain interiorly cotton decidcdly inferior 

to that upon the exterior and not readily detectable on the cus 

tomary cxamination , 
3 , Grade Designation and Quellty - - ( 1 ) The grade designations of the varieties 
of cottun specified in Schedule I shall be as specifed in column 1 of Schedule 
II and the special aud the gencral characteristics indicated by the grade desig 
nations shall be specillod in columns 2 and 3 re ,pectively of Schedulc II, 

( 2 ) The græde designations referred to in sub - rule (1 ) shall he applicd only 
to cotton in full pressed bales . 

4 . Grado designation marks. - ( 1 ) The grade designation mark shall consist 
of a label specifying the grade designation and bearing a design (consisting of 
an outline map of India with the word AGMARK d the figure of the rising 
sun with the words " Produce of India " ) resembling that set out in Schedule 
III. 

( 2 ) The design and grade designation shall be of the following colour: 


Grade designation 


Colour of designation and 

lettering of label, 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Agmark Certified pedigreed 
Agmark Certified 


Red 
Black 


wew, I 


LA 


- 


5 . Method of Marking . - ( 1 ) The grade designation mark shall be placed 
against one or the other of the flat sides of a bale , shall be fixed to the hessian 
cloth warpper and shall be held securely in position by at least 3 hoops. 

( 2 ) The grade designation mark shall clearly show the date of pressing, 
variety of colton and place of growth ( Block /District / State ) . 

( 3 ) The affixing of the grade designation mark on an end hegsian or an 
unlashed side of a bale shall not be deemed to fulfil the requirements of this 
rule . 

6 . Method of packing. - ( 1 ) The cotton shall be packed in bales in the manner 
customary in the trade. 
( 2 ) There shall be no false or fraudulent packing of the bales, 

SCHEDULE I 

[ See ruleg 1 (2 ) and 3 ] 
List of varieties of cotton approved for agmarking 
I A . 51 - 9 Narmada ) 
2 Adonicum 
3 AK -235 
4 AK -277 

Andrews ( Extra long staple ) 
6 Badnawar I ( C . T . I. 4 - 27 ) 
7 Buri 147 
8 Buri 0394 
9 C . Indore - 1 
Io C . Indore - 2 
II Cocanadas - 2 
12 Deviraj ( 170 - CO ) 
13 Ganganagar 
14 Gaorani 6 

Gaorani 12 

Gaorani 22 
17 Gavrani 46 
18 Gujarat-67 
19 H , 14 
20 Hybrid cotton 
21 Jayadhar 
22 K 2 
23 K 5 
24 K 6 (Pandyan ) 
25 Kalyan 
26 Laxmi 

LL . 54 
28 L . S . S . 
29 M . A . S 
30 Malljari 
31 M . Ciu . I 
32 M . C . U . 2 
33 M . C . U . 3 (9030 . 1 . ) 

N - 14 
35 Parbhuni Anierica I 

Ranibeut 
Sanjay 

Sclection 69 
39 Surti- Vijalpa 
40 Suyodhar 
41 V . 797 . 

Vijay & Digvijay 
43 Virnar ( including Jarila ) 
44 Westerne I 

35 / I 
46 134 -CO ,- M 

170 - CO , 

216F 
49 231- R 
so 320 - F 


15 


ннннннннКП 


37 


38 


42 
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SCHEDULE II 
[See rule 3 ] 


Definition of Quality (for the varieties of cotton included 

in Schedule 1) 


Grade designation 


Special characteristics 


General characteristics 


Agmirk Certified Pedigreed 

Red label) 


(a ) Shall be the product derived ( a ) Shall consist of lint 

from kapas (seed cotton ) indicat - (in full pressed bales ) 
ed in Schedule I grown on a obtained by machine 
Government farm or by a regis - ginning of the kapas ; 
tered seed grower licensed by the 
appropriate Government de- (b ) shall be clean and rea 
partment or by the any other sonably free from leaf, 
agency to be recognised by the sced , stain or other im 
A . M . A . for the purpoge and perfoctions; 
which had been derived from 
pure seed supplied by a Govern - (c) shall bedry and free from 
ment department or by any other any trace of added mois 
agency to be recognised by the turc . 
A , M . A . for the purpose and 
the crop of which shall have been 
10 $ pected and rog ned wherever 
necessary and duly certified 

by the appropriate Goverament 
department or by any other agency 
to be recognised by the A . M . A . 
for the purpose as being at least 

98 % pure ; and 
(6 ) shall have been ginncd and pres 

sed under the direct supervision 
of the appropriate Government 
department or by any other agency 
to be recognised by the A . M . A . 
for the purpose . 
( a ) Shall be the product derived (a ) Shall consist of lint (in 

from kapas (seed cotton ) indicated fult prcesed bales ) ob 
in Schedule I grown on a Govt. tained by machine ginning 
farm or by a registered seed of tho kapas ; 
grower licenscd by the appropriate 
Govt . department or any other (1 ) shall be clean and rea 
agency to be recognised by the sonably free from leaf , 
A . M . A . for the purposc and which sced , stain or other im 
had been derived from pure gecd perfections ; 
supplied by a Government seed 
depot or by any other agency to (c ) shall be dry and frco 
be recognised by the A , M , A . from any trace of added 
for the purpose and the crop of moisture . 
which shall have been inspected 
in the field and duly certified by 
the appropriate Govt . depart 
ment or by any other agency to 
be recognised by the A , M . A . 
for the purpose to be at least 95 % 
pure ; and 
( b ) shall have been ginned and pres 
sed under the direct supervision 
of the appropriate Govt . dc 
partment or by any other agency 
to be recognised by the A . M . A . 
for the purpose , 


Agmark Certificd 

(Black label) 
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SCHEDULE III 

[ See rule 4 ] 
Grade designation mark for Cotton 


CAGMARKAN 


OD 


lilililii . . 


0 0 cc 


भारतीय उत्पाद 
6 wuGunGn 
W OJ auch 


POROD 


1017 


(No. F .13 -36 / 89 -LA . ) 
R . SUBRAHMANIAM , Under Secy . 
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खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास र सहकारिता मंत्रालय 


( कृषि विभाग ) 

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1970 
एसयो० 2459. -नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय र रकार कई रोण र चिन्हन 
नियम , 19662 को अधिकान्न करते हुए ,वृष उपज ( श्रेणीधर गग - निन्दन ) अधिनियम 1937 
( 1937 का 1 ) की धारा 3 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने हर बनाने की प्रस्तापना 
करती है, उक्त धाग दाग यथा अपेक्षित , उनमें मंभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की 
सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और तदवाग सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 
10 . 8 . 1970 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 

किसी भी व्यक्ति में उक्त प्रारूप के बारे में पूर्वोक्त नागेपर्ष प्रगत होने वाले 
पानों और समाधों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाता । 


प्रारूप नियम 


1. संक्षिप्त नाम पर गू होना. - - ( 1 ) ये नियम मई श्रेणीकरण और चिन्हन 
नियम , 1970 कहे जा सकेंगे । 

( 2 ) ये हई की उन किम्मों पर होंगे जो भारत में उगाई जाती है और अनसूची 
1 में विनिर्दिष्ट है । 


में 


2. परिभाषा : - इन नियमों में - 
( 1 ) " अनुसूची " मे इन नियमों में उपाध अनुसूची अभिप्रेत है ; 
( 2 ) "मिया या कपटपूर्ण पैकिंग " में रूई की गांट का निम्नलिखित रीति में पैकिंग 

अभिप्रेत है: 
( क ) गेसी रीति से *किंग कि गाठ के विभिन्न भागों में विभिन्न उत्पत्तियों या 

किम्मों की या तत्वत : विभिन्न रेशों को या विभिन्न फसलो की गई हो , या 
( म्न ) ऐसी रोनि से पैकिंग कि गांठ के किसी भाग में कोई उपोत्पाद जैसे रद्दी 

फलाई ( उड़न ) या कच्ची मई के विधलन कोर ( बूतो हम ) से निकाले 

जाने पर उपलब्ध काटन -मिल के अन्य उपोत्पाद अन्तर्विष्ठ हो , या 
( ग ) ऐसी रीति मे पैकिंग कि गांठ के किसी भाग में कच्ची रूई मे भिन्न कोई 

छिपे हुए पदार्थ अन्तर्विष्ट हों , या । 
( घ ) ऐसी रीति मे पंकिंग कि इसमें को भीतर को रुई विनिश्चित रूप में बाहर 

की मई में घटिया हो और कनिक परीक्षा में उसका प्रामानी से पता न चल 
सके । 


3. श्रेणी पवाभिधान और पवालिटी - - ( 1 ) अनमुची में विनिर्दिष्ट रूई की किस्मों 
के श्रेणी पदाभिधान ये होगे जो अनुसूची ii के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट है और श्रेणी पदा 
भिधानों द्वारा उपदर्शित विशेष और साधारण लक्षण वे होंगे जो अनमूची 11 के क्रमशः स्तम्भ 
2 और 3 में विनिर्दिष्ट हैं । 
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( 2) उपनियम ( 1 ) मे निर्दिष्ट श्रेणी पदभिधान केवल पूर्णत . कपी हुई गाड़ी की 
रुई पर ही लागू होंगे । 
___ 4. श्रेणी पंव भिषान चिन्ह - श्रेणी पदाभिधान चिन्ह ऐसे लेबल के रूप मे हीगा जिसमें 
श्रणी पदाभिधान विनिर्दिष्ट हो और अनुसूची iii में दो गई डिजाइन ( जिममे एगमार्क 
शब्द के साम भारत की रूपरेखा का मानचित्र और " भारतीय उत्पाद " शब्दों के साथ उगते 
हुए सूर्य की प्राकृति हो ) के सदृश्य एक उिजरा होगी । 
( 2) डिजाइन और श्रेणी पदाभिवान चिन्ह निम्नलिखित रगों के होंगे -: 

...- - . - . . - - , , - .. . .. . . ... . .. - - 
श्रेणी पदाभिधान 

पदाभिधान का रंग और लेबल का असर - लेखन 


-- - 


- - - - - 


ऐग मार्क प्रमाणित पेडोप्रोड 


लाल 


ऐग मार्क प्रमाणित 

काला 
-- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - --- - 

5 चिन्ह की पद्धति --- ( 1 ) श्रेणी पदाभिधान चिन्ह गांठ के चपटे पायों में से किसी 
एक पर लगाया जाएगा , टाट के रेपर ( लपेटन ) पर चिपकाया जाएगा और न्यूनतम 3 हूपों 
(पट्टी-बधों ) से सुरक्षिन स्थिति में रखा जाएगा । 

( 2 ) श्रगी पदाभिधान चिन्ह गाठ करने की तारीख , रूई की किस्म और उत्पनि 
का स्थान (ब्लाक / जिला | राज्य ) स्पष्टतः दर्शित करेगा । 

( 3 ) टाट के किनारे पर या गाठ के बंध - हीन पात्र पर लगया श्रेगो पदाभिधान 
चिन्द इम नियम को अमेशाए पूरी करता हुआ नही समझा जाएगा । 

6. पं करने की पद्धतिः - - ( 1 ) रूई गाठों में व्यापार में मनु रीति मे पैक की जायेगी 
( 2 ) गाठों को कोई भी मिथ्या या सापटपूर्ण पैकिंग नहीं होगी । 


अनुसूची 

(नियम 1 ( 2) और 3 देखि ? ) 
एगमार्क करण के लिये कई को अनुमोपित किम्मों की सूची 

1. ए 51 - 9 ( नर्मदा ) 
2. एडोनिकम 
3. ए के - 235 
4. ए के - 277 
5 ऐण्डयज ( अतिरिक्त लम्बा रेगा ) 
6 . बनवार 1 ( सी० पी० आई० 4- 27 ) 
7 बरी 147 
8. बरी 0394 
9. सी० इन्दौर - 1 
10. सी० इन्दौर - 2 
11. कोकोनाडाम - 2 
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12. देवी राज ( 170 - सी० 2 ) 
13. गंगानगर । 
14. गौरानी 6 
15. गौरानी 12 
16 . गौरानी 22 
17 . गौरानी 45 
18. गजगत 67 
19. एम 14 
20 . संकर कपास 
21. जयघर 
22. के 2 
23. के 5 
24. के 6 ( पांविधान ) 
25. कल्याण 
26. लक्ष्मी 
27. एल . एल० - 54 
28. एल० एस० एम० 
29. एम ए 5 
30. मलजारी 
31. एम मी यू । 
32. एम सी यू 2 
33. एम मी य 3 ( 9036 - जी ) 
34. एन - 14 
35. परभानी अमेरिकन । 
36. रानी बेन 
37. संजय 
38. मेलेक्शन 69 
39. सुर्ती - विजस्था 
40. मुयोघर 
41. वी . 797 
42. विजय और दिग्विजय 
43. विग्नार ( जरीला इमके अन्तर्गत है ) 
44. वेस्टर्नस - 1 
45. 35 / 1 
46. 13 : - पी0 2 - एम 
47. 17 ( - मील 2 
46. 216 एफ 
49. 23 1-- - - 
561 . 320 एफ 
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अनुसूची ii 
(निधन 3 देखिए ) 


श्रेणी पदाभिधान 


क्वालिटी की परिभाषा ( अनसूची 1 में सम्मिलित की गई रुई की किस्मों 

के लिए ) 


विशेष लक्षग 


साधारण लक्षण 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ऐगमार्ग प्रमाणित पैडीग्रीड उस कपास (बिनौला युक्न रुई ) से ( क ) कपास की मशीन 
( लाल लेबल ) 

पुत्पन्न उत्पाद होगी जो अनुसूची प्रोटाई से प्राप्त लिन्ट 
1 में उपदशिन तया किसी सरकारी ( पूर्णतः किसी ई 
फार्म में या समुचिन सरकारी विभाग गांठों में ) रुप में होगी ; 
द्वारा अनु IT किसी रजिस्ट्रीकृत ( ख ) साफ पौर समुचित 
बीज उत्पादक द्वारा या इस प्रयोजन रूप से पस्ती , बिनौले , 
के लिए कृषि विपणन सलाहकार से धब्बे या अन्य अपूर्णताओं 
मान्यता प्राप्त किसी अन्य अधि - मे मुक्त होगी ; 
करण द्वारा उत्पादित हो और जो ( ग ) सूखी और किसी लेना 
किसी सरकारी विभाग या इस मान भी बढ़ाई गई पाता 
प्रयोजन के लिए कृषि विपणन से मुक्त होगी । 
सनाहकार में मान्यता प्राप्त किसी 
अन्य अभिकरण द्वारा प्रदाय किए 
गए शुद्ध बीज से व्युत्पन्न की गई हो 
और जिसको फसल का जहां कही 
आवश्यक हो निरीक्षण और निराई 
की गई हो जोर जनचिन सरकारी 
विभाग या इस प्रयोजन के लिए कृषि 
विपणन सलाहकार में मान्यता प्राप्त 
किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक 
रूप से प्रमाणित हो कि न्यूनतम 98 

प्रतिशत शुद्ध है ; और 
( ख ) सचिन सरकारी विभाग या 
इम प्रयोजन के लिए कृषि विपणन 
सलाहकार से मान्यता प्राप्त किसी 
अन्य प्रभ करके सीधे पवेक्षण 
में प्रोटी गई और कपी हुई होगी । 
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- - - - - - 


- 


- - 


- - - - - - 


ऐगमार्ग प्रमाणित 
( काला लेबल ) 


उस कपास (बिनौलायुक्त हुई ) से ( क ) कपास की मशीन 
व्युत्पन्न उत्पाद होगी जो अनसूची अोटाई से प्राप्त लिन्द 
1 में उपदशिन तथा किसी सरकारी (पूर्णत कसी हई गांठों 
फार्म में या मनुचित सरकारी विभाग में ) के रूप में होगी ; 
द्वारा अनुज्ञप्न फिसी रजिस्ट्रीकृत ( ख ) साफ और समुचित 
बीज उत्पादक द्वारा या हरन रूप से पत्ती , बिनौले, 
पयोजन के लिए कृषि विपणन 
सलाहकार से मान्यता प्राप्त किमी से मात होगी ; 
अन्य अभिकरण द्वारा उत्पादित हो ( ग ) मुबी और किसी 
ओर जो किमी सरकारी बीज लेशमात्र भी बढाई गई 
सीमों या इस प्रयोजन के लिये कृषि आर्द्रता से मुक्त होगी । 
विपणन मनाहकार से मान्यताप्राप्त 
किसी अन्य अभिकरण द्वारा प्रदाय 
किये गये गुन्द्र बीज से पुत्पन्न 
की गई हो और जिसकी फसल का 
जहां कही प्रावश्यक हो खेत में निरी 
क्षण कर लिया गया हो और मम् 
चित मरकारी विभाग या इस प्रयो 
जन के लिए कृषि विपणन सलाहकार 
से मान्यता प्राप्त किमी अन्य अभि 
करण द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित 
हो कि न्यूनतम 95 प्रतिशत शुद्ध 
है और 
( ख ) समुचित सरकारी विभाग या 

इस प्रयोजन के लिए कृषि विपणन 
मलाहकार से मान्यता प्राप्त किमी 
अन्य अभिकरण के सीचे पर्यवेक्षण 
में पोटी गई और कमी हुई होगी । 


2160 


THE GAZETTE OF INDIA: JULY 25, 1970 / SRAVANA 3 , 1892 [ PART II 


अनुसूची iii 

(नियम 4 देखिए ) 
रूई के लिए श्रेणी पदाभियान चिन्ह 


AGMARKET 


। 


००००। 


CE O 


ODUCE 


PRO 


IONI 


भारतीय उत्पाद 
இந்தியப்பொருள் 
296Sabg 


सं० 13- 36 / 69 -एल० ए०] 
पार० सुब्रह्मणियम , अवर सचिव । 
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MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Banking) 

New Delhi, the 18th June 1970 
S . O . 2460 , - In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking 
Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949) , and Rule 16 of the Banking Regulation ( Com 
panies ) Rules , 1949, the Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act 
and Rule 15 of the said Rules shall not apply up to the 31st day of August, 1970 , 
to the undernoted banks in so far as they relate to the publication of their balance 
sheets and pront and loss accounts for the period 19th July to the 31st December . 
1969, together with the auditors reports in a newspaper and furnishing three 
coples thereof as returns to the Reserve Bank of India . 

1. Allahabad Bank . 
2. Bank of Baroda. 
3 . Bank of India . 
4 . Bank of Maharashtra. 
5 . Canara Bank . 
6 . Central Bank of India . 
7. Dena Bank. 
8 . Indian Bank . 
9 . Indian Overseas Bank . 
10 . Punjab National Bank . 
11 . Syndicate Bank , 
12. Union Bank of India. 
13. United Bank of India . 
14 . United Commercial Bank . 

[ No. 13 ( 2 )- NBE 70.) 
S. R . WADHWA, Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 

( बैंकिंग विभाग ) 

नयी दिल्ली , 18 जून, 1970 
का०मा०2460: - मेंकिग विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 के 10वे ) की धारा 53 और 
बैंकिंग विनियमन ( समवाय ) नियमावली 1949 के नियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 31 और उक्त नियमावली के नियम 15 के उपबन्ध निम्नलिखित बैफो पर जहां 
तक कि इन उपबन्धों का सम्बन्ध 19 जुलाई से 31 दिसम्बर 1969 तक की अवधि की लेखा 
परीक्षा रिपोर्ट सहित उनकी तलपटो एवं लाभ हानि लेखों को किसी समाचारपत्र में प्रकाशित किये 
जाने तथा विवरणी के रूप में उनकी तीन प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाने से है . 
31 अगस्त 1970 तक लागू नहीं होगे । 

1. इलाहाबाद बैंक 
2. बैंक आफ बड़ौदा 
3. बैंक आफ इण्डिया 
4. बैक आफ महाराष्ट्र 
5. कनारा बैक 
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6. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 
7. देना बैंक 
8. इण्डियन बैंक 
9. इण्डियन ओवरसीज बैंक 
10. पंजाब नेशनल बैंक 
11. सिण्डीकेट बैंक 
12. यूनियन बैंक आफ इण्डिया 
13. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया 
14. यूनाइटेड फशियल बैंक 


[ सं० 13( 2) - एन ० बी०/ 70 ] 

एस ० प्रार . वधवा , 
अनु सचिव, भारत सरकार । 


(Department of Banking ) 

New Delhi , the 9th July 1970 
S . O . 2461. - In pursuance of the proviso to sub - section 5 of Section 7 of the 
Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act 1970 , the Central 
Government hereby appoints Shri P . F Gutta as Custodian , Union Bank of India . 
with effect from the date he assumes charge, rice Shri F . K . F . Nariman retired . 

[ No . F. 4 ( 42)- BC / 70. ] 


( बैंकिगं विभाग ) 

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1970 
एस. प्रो0 2461.--बैंकिंग समवाय ( उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण ) अधिनियम , 1970 
की धारा 7 की उपधारा 5 के परन्तुक के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सेवा निवन श्री एफ० 
के० एफ० नारीमैन के स्थान पर श्री पी०एफ० गुहा को उस तारीख से जिससे वे पद का कार्यभार संभालें , 
यूनियन बैंक आफ इण्डिया का अभिरक्षक नियक्त करती है । 

[ संख्या एफ० 4 ( 42) - बी० सी०/ 70 ] 


S . O . 2462. - In pursuance of the proviso to sub - section ( 5 ) of Section 7 of the 
Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, 1he 
Central Government hereby appoints Shri R . A . Gulmohamed as Custodian , Dena 
Bank , with effect from the date he assumed charge vice Shri Pravinchandra V . 
Gandhi retired . 

[ No. F. 4 ( 43 ) - BC / 70.] 
एस प्रो० 2462,- मैकिंग समवाय ( उपक्रमों का अभिकरण और अन्तरण ) अधिनियार, 
1970 की धारा 7 की उपधारा 5 के परन्तुक के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एलाग सेवा 
निवत्त श्री प्रवीण चन्द्र वी० गांधी के स्थान पर श्री आर० ए० गुलमुहम्मद को , उस जारीन में जिसमें 
थे पद का कार्यभार संभालें देना बैंक का अभिरक्षक नियुक्त करती है । 


[ सं० एफ० 4 ( 43 ) - बी सी 70] 
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New Delhi, the 16th July 1970 
S .O . 2463. - In pursuance of the proviso to sub -section (5 ) of Section 7 of the 
Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1970, the 
Central Government hereby appoints Shri B . K . Mookerjea Es Custodian , 
Allahabad Bank , with effect from the date he assumes charge , vice Shri K . M . 
Nanjappa retired . 

[ No. F . 4( 49 ) - BC / 70. ] 

D. N. GHOSH, Director . 
नई दिल्ली , 16 जुलाई 1970 


ए 10 प्रो० 246 3. - बैकिग समवाय ( उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण ) अधिनियम . 
1970 की धारा 7 की उपधारा 5 के परन्तुक का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय मरकार एसद्वाग 
श्री बी० के० मुखर्जी को सेवा निवृत्त श्री के० एम० ननजप्पा के स्थान पर उस तारीख से इलाहाबाद 
बैंक का अभिरक्षक नियुक्त करती है जिस तारीख से वे कार्यभार ग्रहण करेंगे । 

[ सं० एफ० 4( 49 )- बी० सी० / 70] 

डी० एन० घोष , 

निदेशक । 


(Department of Revenue and Insurance ) 

CUSTOMS 

New Delhi, the 25th July 1970 
S . O . 2464 .- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 
of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ) , the Central Government hereby appoints 
Shrimati Kausalya Narayanan , Appellate Collector of Customs, Bombay , as the 
Appellate Collector of Customs, Madras, also . 

2 . The appointment of Shrimati Kausalya Narayanan made under paragraph 1 
shall be without prejudice to the appointment of Shri A . C . Saldanha as the Appel 
late Collector of Customs, Madras. 

[ No. 70/ F . No. 22 / 10 / 70- Cus.IV : 

J . DATTA, Dy . Secy . 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

मीमा शुल्क 

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1970 
एस०प्रो० 2464 - - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उप 
धारा ( I ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रीमती कोणत्या 
नारायणन , मीमा शुल्क कलक्टर ( अपील ), मुम्बई, को मीमा शल्क कलक्टर ( अपील ), मद्रास, के रूप 
में भी नियुक्त करती है । 

. रा 1 के अधीन की गई श्रीमती कौशल्या नारायणल की नियुक्ति में श्री ए० मी० मन्दान्हा 
- सीमा शल्क कनपर ( अपील ) , मद्राम के रूप में नियक्ति पर कोई प्रतिकाल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ म० 70/ एफ० स० 22/ 10/ 70 - मी० - 1 

ज्योनिमय दत्त , उप मचिव । 
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(Department of Revenue and Insurance ) 

STAMPS 

New Delhi, the 25th July 1970 
S . O . 2465. — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section 
( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899) , the Central Govern 
ment hereby permits the Poona Municipal Corporation lo pay stamp duty , charge 
able on the debentures issued to the value of thirty lakhs of rupees, at the con 
solidated rate of one per cent As provided under sub -section ( 1 ) of section 8 of the 
said Act . 

[ No . 8 / 70- stamps / F . No. 1 / 14 / 70-Cus. VII . ] 


( राजस्व पर बीमा विभाग ) 


स्टाम्प 


नई दिल्ली , 25 जुलाई, 1970 
एस० मो० 246 5. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
तीस लाख रुपए मूल्य के पुरोधृत किए गए डिनन्बरों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क , उषत अधिनियम की 
धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन यथा उपबन्धित एक प्रतिशत की समेकित घर पर , संदस्त करने 
की अनुशा पूना नगर निगम को देती है । 

[ स० 8/ 70 - स्टाम्पाए ० सं० 1/ 14/ 70 - सी० शु०VII ] 


S . O . 2466 .-- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) 
of Bection 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government 
hereby remits the duty with which the bonds of the value of Afty -Ave lakhs of 
rupees, to be issued by the Mysore State Financial Corpuration , are chargeable 
uncer the said Act . 

[ No. 9 / 70 - Stampe- F . No.1 / 15 / 70- Cus. VII . ] 


एस० मो० 2466. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 क 2 ) की धारा 9 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस 
शल्क मे , जिसके द्वारा मैसूर राज्य वित्तीय निगम द्वारा पुरोधत किए जाने वाले पचपन लाख रुपए मूल्य 
के बन्धपत्र उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्थ है , छूट देती है । 

[सं० 9/70-स्टाम्प --एफ०स० 1/15/ 70 -सी० शु०VII ] 
S . O . 2467. -- In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub -section 
( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( 2 of 1899) , the Central Government 
hereby permits the Bombay Municipal Corporation to pay stamp duty , chargeable 
on the debentures issued to the value of Afty lakhs of rupees , at the consolldated 
rate of one per cent, as provided under sub - section ( 1 ) of section 8 of the said 
Act . 

ENo. 10 / 70- Stamps / F . No. 1 / 19 / 70-Cus. VII ] 


एस० प्रो० 2467. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दाग पचास 
लाख पा! मुल्य के पुरोधृत किए गए डिबन्चरों पर प्रभार्थ स्टाम्प शुल्क , उक्त अधिनियम की धारा 8 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन यथा उपबन्धित एक प्रतिशत की समेकित दर पर , संदत्त करने की अनशा 
मुम्नाई नगर निगम को देती है । 

[ सं० 10 / 70 - एफ० मं० 1 / 19 / 70 - सी० १० स्टाम्प ] 
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S . O . 2468.----In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub- sectiori ( 1 ) 
of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government 
hereby remits the duty with which the ad hoc bonds of the value of twenty - three 
lakhs And ifty thousand rupees , to be issued by Himachal Pradesh Finnrcle : 
Corporation , are chargeable under the said Act. 

___ [ No. 11 / 70 -Stamps / F. No . 1 / 25 / 70-Cus.VII .] 

P . K . KAPOOR , Under Secy . 
एस प्रो० 2468 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धान 9 
की उपधारा ( 1 ) के खड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वाग 
उम शल्क से जिसके माहमाचल प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा पुरोधत किए जाने वाले तेईस लाख पचाम 
हजार रुपए मूल्य के तद । ब ध -पत्र उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य है , छूट देती है । 

[सं० 11/ 70 स्टाम्प / एफ०सं० 1/ 25/ 70 सीमा शुल्क VII ] 

( पी०के० कपूर ) 
- - - - - - - - -- 

-- - - - - -- - - - - - - - - -- - - 
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 

(P . and T . Board ) 

New Delhi , the 18th July 1970 
S . O . 2469, - In pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 434 uf Indian Tele 
graph Rules , 1951, as introduced by S . O . No. 627 dated 8th March, 1860, the Direc 
tor General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the loth August 1970 as the 
date on which the Mrasured Rate System will be introduced in Dahanu Road 
( Tharma District ) Telephone Exchange, Maharashtra Circle. 

[ No. 5 - 59 / 70 -PHB.] 

D . R . BAHL , 
Assistant Director General ( PHB ) . 


संचार विभाग 

(उक - बार बोर्ड ) 

नई दिल्ली 18 जुलाई, 1970 
एस० मो० 2469 . - - स्थायी प्रादेश , क्रम संख्या 6 27, दिनांक 8 मार्च, 1960द्वारा लागू किये 
गये 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खण्ड iii के पैरा ( क ) के अनुसार डाक - तार 
महानिदेशक ने दहानु रोड ( थाना जिला ), टेलीफोन केन्द्र में 16 - 8 - 70 से प्रमापित दर प्रणाली 
लाग करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5 - 59/ 70/पी० एघ ० बी० ] 

डी० आर० बहल , 
सहायक निदेशक (पी०एच०बी ) 


MINISTRY OF HEALTH ANI) FAMILY PLANNING AND WORKS . 

ITOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 

( Department of Health ) 

New Delhi, the 15th July 1970 
$ . 0 . 2470 . - Whereas Dr . H . J . Jhala , Director of Medical Education and Research 
Maharashtra , has ceased to be a member of the Medical Council of India to which 
he was elected under the provisions of clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 3 of the 
Indian Medical Councii Act, 1956 (102 of 1956 ), conscquent upon his having ceased 
to be a member of the medical faculty of the University of Marathwada on and from 
the 1st May 1970 : 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of the said sub 
section , the Central Government, in consultation with the State Government of 
Maharashtra with effect froini the 1st May 1970 , nominates the said Dr. H . I. Jhala 
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to be a member of the said Medical Council and directs that the following further 
amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late 
Ministry of Health No. 5 - 13 / 59-MPT, dait the 9th January 1960 , namely : 
In the said notication - 
(i) under the heading “ Nominated under Clause (a ) of Subsection ( 1 ) of Section 

3 " , for serial No . 5 and the entries relating thereto the following shal ! 

___ be substituted : -- - 
5 . Dr. H I. Jhala, MD, FCPC , PTM, FAMS , FC ( Path) FA. Sc., 
Director, Medical Education and Research , Maharashtra ," ; 
(11 ) under the heading “ Elected under Clause (b ) of Sub -section ( 1) of Section 

3 " , the entrics relating to Serial No. 23 shall be omitted . 


[ No . 4- 26 / 69 - MPT . ] 


स्वाथ परिवार नियोजन निर्माण प्राधार एवं नार पि स मंत्रालय 


( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1970. 


एप० प्रो० 2470. - - यतः, महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा और अनमंधान निदेशक , डा० एच० 
प्राई० माला ने 1 मई , 1970 को और उसमे आगे मराठवाड़ा , विश्वविद्यालय के चिकित्मा संकाय 
के सदस्य न रहने के फलस्वरूप भारतीय चिकिन्मा परिषद के जिसमें वह भारतीय चिकित्मा 
परिषद अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित हए थे, सदस्य नहीं रहे है ; 


अतः, अब उक्न उपधारा के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन करते हए केन्द्रीय सरकार 
1 मई , 1970 से महाराष्ट्र की राज्य सरकार के परामर्श से , उक्त डा० एच० आई झाला को उक्त 
चिकित्सा परिषद् के एक सदस्य मनोनीत करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व 
स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना सं० 5 - 13/ 59 - चि० प० प्र० 
में निम्नलिखित आगे और संशोधन किया जाएगा , नामत : : - - 

उक्त अधिसूचना में , 
( i ) “धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन मनोनीत " शीर्ष के अन्तर्गत 
क्रम सं0 5 और तत्सम्बन्धित प्रविष्टियों के बदले निम्नलिखित को रखी जाएगा , नामतः 
" 5. डा० एच० आई० झाला, ए० डी० एफ० सी० पी० मो०, डी०टी० एम० 

एफ एम एफ० मी० पैथ ) एफ ए एस .- सी 
निदेशक 
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान 
महाराष्ट्र " ; 


"धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " शीर्ष 
के अन्तर्गत क्रम संख्या 23 सम्बन्धी प्रविष्टियो निकाल दी जाएंगी । 


[ स० 4 - 26/ 68 - एम० पी० टी० ] 


S . O . 2451, — Whereas in pursuance of the provisions of clause ( b ) of sirb - gection 
( 1 ) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ), the following 
persons have been elected by the University specifled against each of them to be 
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__ - 


- - - 


- 


- 


members of the Medical Council of India with efect from the date shown against 
each , namely : 
- - - . - - - - - -- 

- - - - - - - 
Name of person 

Name of the University Date of 
which elected him 

election 


- 


- - - - 


-- - - 


- 


Andhra University 


4 - 5 - 1970 


1 . Dr. K . Kodandaramatah. MD. 
principal, Guntur Medical College, 
Guntur. 


2. Dr. Y . Sachdeva , principal, Medl Panjab University 

30 - 3 -1970 
cal College , Amritsar . 
3. Dr. I . P. Agrawal , Dean, G . R . Jiwaji University 

1 - 5 - 1970 
Medical College Gwalior . 

- - - - - - - - - - - - - 
Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub- section ( 1 ) Of section 3 of 
the said Act , the Central Government hereby directs that Dr Kodandaramalah shall 
continue to be a member of the Medical Council of India and makes the following 
further amendments in the notification of the Government of India in the late 
Ministry of Health No . 5 - 13 / 59 - MI, dated the 9th January , 1960 , namely : - - 

Inthe said notification under the heading " Elected under clause ( b ) of sub -section 
( 1 ) of section 3 ", 
(1 ) for the entry against serial No () the following shall be substituted , 

namely : 
" 9 Dr . Y . Sachdeva. 

Principal, Medical College, Amritsar ". 
( il) for the entry against gerlal No. 31, the following shall be substituted , 

namely : 
" 31 . Dr. I. F . Agrawal, 
Dean , G . R . Medical Callege , Gwallor " 

[ No . F .4 - 26 / 69 - MPT .1 


एस ० पी० 2471: ----यत : भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के उपबन्धो का पालन करते हुए निम्नलिग्नित व्यक्तियों 
को उनके ममख निर्दिष्ट विश्वविद्यालय द्वाग प्रत्येक के मामने उल्लिखित तिथि में भारतीय चिकित्सा 
परिषद् के सदस्य होने के लिए निर्वाचित क्यिा गया है, नामतः : - - 

- - - - - - - - - 
व्यक्ति का नाम 

निर्वाचक विश्वविद्यालय का नाम निर्वाचन तिथि 


1. डा० के० कोडण्डरामैय्या , एम डी आंध्र विश्वविद्यालय 

4 - 5 - 70 
प्रधानाचार्य , गुगूर मेडिकल कालेज , 
गुसूर । 
2. डा० बाई मचदेव , प्रधानाचार्य , पंजाब विश्वविद्यालय 

30 - 3 - 70 
मेडिकल कालेज , अमृतसर । । 
डा०पाई०पी० अग्रवाल जिवाजी विश्वविद्यालय 

1 - 5 - 70 
डीन , जी० आर० मेडिकल कालेज 
ग्वालियर । 
- - - - - 

- - - - -- - ..-. - . - -- - - -- - ... - 
अब , अनः, उक्त अधिनियम की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धो का पालन करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० के ० को इण्ड रामैय्या को भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य बने 


-- 


- - - - - - 


- - 
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रहने का निदेश देती है और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय को दिनांक 9 जनवरी , 1960 
की अधिसूचना संख्या 5 - 13- 59- एम आई० में निम्नलिखित और संशोधन करती है , नामतः -- 

उक्त अधिसूचना में " धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित " 
(1 ) क्र० सं० 9 के सम्मख निर्दिष्ट प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा , नामतः 

" 9 डा० वाई० सचदेव , 

प्रधानाचार्य , मेडिकल कालेज , अमृतसर " 
( 1 ) क्र० सं० 31 के सम्मख निदिष्ट प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा । 

नामतः - - 
" 31 डा० आई० पी० अग्रवाल , 
डीन , जी०, भार० मेडिकल कालेज , ग्वालियर ", 

[सं० 4 - 26/ 69-एम० पी० टी० ] 


ORDER 

New Delhi, the 4th June 1970 
8. 0 . 2472. - Whereas by the notification of the Government of India in the 
late Ministry of Health No . 16 - 20 / 62 - MI , dated the 21st January, 1963, the Cen 
tral Government has directed that the Medical qualification , " Doctor of Medi 
cine" granted by the University of Saskatchewan , Canada shall be recognised 

medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act , 1956 
(102 of 1956 ) ; 

And whereas Dr, Peter John Block who possesses the said qualification is 
for the time being attached to the American Mannonite Brethern Mission , Post 
Box No. 5 , Mahbubnagar , Andhra Pradesh for the purposes of Charitable work ; 

Now , therefore , in pursuance of clause ( c ) of the proviso to sub -section ( 1 ) 
of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifles --- 
( 1) a period of two years from the date of publication of this order in the 

Official Gazette, or 
( ii ) the period during which _ Dr. Peter John Block is attached to the said 

American Mannonite Brethren Mission , Post Box 5 , Mahbubnagar , 
Andhra Pradesh , whichever is shorter , as the period to which the 
medical practice by the aforesaid doctor shall be limited . 

[ No. 19-13 / 70 - MPT. ] 
R . MURTHI, Under Secy . 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 4 जून , 1970 
ए० . ० 2472: - यत , भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 21 जनवरी, 
1963 की अधिसूचना संख्या 16 - 20 / 62 - एम० आई० वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि 
सस्कतचीवान विश्वविद्यालय केनाडा दाग प्रदान की गई " डाक्टर प्राफ मेडिसन " की चिकित्सा प्रहंता , 
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों के लिए मान्यता 
प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी ; 

और यतः डा० पीटर जाहन व्लाक जो उक्त अर्हता रखते हैं , परोपकारी कार्य के लिए अमेरिका 
मानोनाईट मार्नमिशन , पोस्ट बाक्स नं0 5, महबब नगर , आन्ध्र प्रदेश , के साथ फिलहाल सम्बद्ध है ; 
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मष प्रतः, उक्त अधिनियम की धारा 14की उपधारा ( 1) के परन्तुक के बण (प ) का पालन 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निर्दिष्ट करती है : -- 


( 1 ) इस आदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि , अथवा 


( 2 ) वह अवधि जिसके द्वारा डा० पीटर जाहन दलाक का उक्त अमेरिकी मानोनाईट 
अपने मिशन , पोस्ट बाक्स मं0 5 महबुब नगर, आन्ध्र प्रदेश से सम्बस रहें , 


जो भी कम हो , क्योंकि वह अवधि जिस के दौरान उक्त डाक्टरद्वारा चिकित्सा कार्य किया जायेगा , 
सीमित होगी । 

[ सं० 19- 13/ 70-एम० पी० टी०] 

पार० मूर्ति , 
अवर सचिव , भारत सरकार । 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

New Delhi, the 10th July 1970 
S . O . 2473 . - In exercise of the powers conferred by section of the Export 
( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963) , the Central Govern 
ment hereby recognises, 

M / s. Pest Control A , S . Gocl, 8 / 12 , Rajpur Road , Delhi- 6 , as the agency for 
quality control and inspection of de - oiled rice bran prior to their oxport and 
directs that the following further amendment shall be made in the notification 
of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S. O . 3808, 
dated the 16th November, 1985, namely : 

In the said notification , after serial number 10 and the entry relating thereto , 
the following shall be inserted, namely :--- 
" 11 . M / s. Pest Control A. S. Goel, 8/ 12 . Rajpur Road . Delhi - 6. " 

[ No. 60 ( 3 ) / Exp .Insp. / 67.] 


विवेशी मंत्रालय व्यापार 


नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1970 
का० प्रा० 2473.-निर्यात ( गण नियंत्रण औरनिरीक्षण ) अधिनियम , 1963 की धारा 7 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मैसर्स पेस्ट कन्ट्रोल ए० एस० गोयल , 8/ 12, राजपुर 
रोड, दिल्ली - 6 को निर्तेलकृत चा बल की भसी के , उनके निर्यात से पूर्व, गण नियंत्रण और निरीक्षण के 
लिए अभिकरण के रूप में एतद्वारा मान्यता प्रदान करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के 
भतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 3608 तारीख 16 नवम्बर , 1965 में और 
आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में , क्रम संख्या -- 10 और न - सम्बन्धी प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित अन्त :: 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात . -- 

"11. मेसर्स पेस्ट कन्ट्रोल ए ० एस० गोयल , 
8/ 12/ राजपूर रोड, दिल्ली -6 " 

[ स० 60 ( 3 ) / एक्सपा० इन्सपे० / 67] 
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S. O . 2474. - In pursuance of rule 7 of the Export of Mica (Inspection ) Rules , 
1969, the Central Government hereby makes the following amendment in the 
notification of the Government of India , in the late Ministry of Commerce S . O . 
1111, dated 25th March, 1967, namely : 
In the said notification , in the Table 
for item ( vii ) of the entry under column 2 against serial No . V . Export 

Inspection Agency , Madras att Gudur and Madras , the following 

shall be substituted , namely 
" ( vii ) Shri K . M . V . Reddy , P. O . Gudur, Dist . Nellore, Andhra Pradesh. " 

[ No. 60 ( 71) / Exp . Insp:/ 68. ] 
M . K . B . BHATNAGAR, 

Dy. Director ( Export Promotion ). 
11० प्रा०. - 2474 अभ्रक का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1969 के नियम 7 के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1111 
तारीख 25 मार्च, 1967 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में : - - . 
क्रम सं० गडर और मद्रास में स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरण मद्रास के सामने स्तम्भ 2 

के अन्तर्गत प्रविष्टि की मद ( 7 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जाएगा , अर्थात् : 
( vii ) श्री के० एम० बी० रेड्डी । 

पी० ओ० गुडुर , 
जिला - नेल्लोर , 
आन्ध्र प्रदेश । " 

[सं० 60 ( 71 )/नि० नि० /68] 


एम० के० बी० भटनागर, 
उपनिदेशक (निर्यात संवर्धन । 


- 


COFFEE CONTROL 

New Delhi , the 14th July 1970 
S . O . 2475 . - In pursuance of clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of section 4 of the Coffee 
Act, 1942 ( 7 of 1942) , the Central Government hereby appoints Shri H . G . V . Reddy , 
I. A . S . as Chairman of the Coffee Board , Bangalore with effect from the forenoon 
of the 20th une , 1970 , until further orders. 

[ No . F .9 ( 19) Plant ( B ) / 70. ] 


काफी नियंत्रण 


नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1970 
का० प्रा० 2475 . - काफी अधिनियम , 1942 ( 1942 का 7 ) की धारा 4 की उपधारा 2 के 
खण्ड ( ए ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकारएतद्द्वारा , श्री एच० जी०वी० रेड डी , आई० ए० 
एस० को 20 जून , 1970 के अपरान्ह से आगामी आदेशों तक , काफी बोर्ड , बंगलोर के अध्यक्ष के पद पर 
नियुक्त करती है । 

[ सं० एफ9 ( 19) -प्लांट ( बी )/ 70] 
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New Delhi, the 15th July 1970 
S. O . 2476.- - On the expiry of the term of his re-employment in the Coffee 
Board , Shri G . Mathias relinquished charge of the office of Chairman , Coffee 
Board on the afternoon of the 14th November , 1969 . 

In pursuance of clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of section 4 of the Collee Act, 
1942 ( 7 of 1942) , the Central Government hereby appoints Shri B . Krishnamurthy, 
Chief Coffee Marketing Officer in the Coffee Board , to perform the duties of the 
Chairman of the Coffee Board in addition to his duties as Chief Coffee Marketing 
Officer with effect from the 14th November , 1969 ( afternoon ) to 20th June, 1970 
(forenoon ) . 


[ No. F .9 (12) Plant ( B ) / 87. ] 
M . L . GUPTA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1970 
का ०मा० 2476 : - काफी बोर्ड में उनकी पुननियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, श्री जी ० 
मथियस ने, 14 नवम्बर,1969 के अपरान से, फाफी बोर्ड के अध्यक्ष के पद का कार्य भार छोड़ दिया । 

काफी अधिनियम, 1942 ( 1942 का 7) की धारा 4 की उपधारा 2 के खण्ड ( ए ) के 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, काफी बोर्ड में मुख्य काफी विपणन अधिकारी श्री बी . कृष्णमूर्ति , 
को , 14 नवम्बर, 1969 के अपराह से 20 जून , 1970 के पूर्वाल्लतक , मुख्य काफी विपणन अधिकारी 
के रूप में उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त, काफी बोर्ड के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिये 
नियुक्त करती है । 

[ सं० एफ ० 9( 12) -प्लाट ( बी )/ 67 ] 


एम० एल ० गुप्त , 
प्रवर सचिव । 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

ORDERS 

New Delhi, the 15th July , 1970 
S . O . 2477. -- In pursuance of the directions issued under the provisions of each 
of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto , the Central Goy 
ernment after considering the recommendations of the Film Advisory Board , 
Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule 
annexed hereto in Gujarat to be of the description specified against it in column 6 
of the said Second Schedule . 


Bomment artements pursuance 


THE FIRST SCHEDULE 
( 1) Sub -Section 4 of the Section 12 and Section 18 of the Cinematograph 

Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952 ) . 


(2 ) Sub -Section ( 3 ) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas 

(Regulation ) Act , 1953 ( Bombay Act XVII of 1933 ) . 


(3 ) Sub -Section (4 ) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas 

( Regulation ) Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1983) . 
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THE SECOND SCHEDULE 


st. 


Title of the film 


Longth 
35 mm 


None of the Name of the whether a Scientific Alom 
Applloant Producor or a film intended for 

educational purposes of . 
film dealing with news and 
current create or a docu 
mentary film. 


3 


-- 


___ r 


Mahitichitra No. 125 228 : 59M 


Director of Information, 

Govt . of Gujarat , Suchi - 
Valaya , Ahmedabad - 15 


Film dealing with news & 
currrant events ( For 
release in Gujarat Cir 
cuit only ). 


[ No. P. 28 / 1/70 FP App. 1479 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 15 जुलाई 1970 
एस० प्रो० 2477 . --- इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम 
के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशो के अनुसार केन्द्रीय सरकार , फिल्म सलाहकार बोर्ड बम्बई की 
सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतदद्वारा इसके साथ लगी द्वतीय अनुसूची के कालम 2 में दी 
हुई फिल्म को उसके गुजराती भाषा रूप तर सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय 
अनमूची के कालम 6 में दिया हुआ है स्वीकृत करती है - 

प्रथम अनुसूची 
( 1 ) चलचित्र अधिनियम 1952 ( 1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम ) की 

धारा 12 की उपधारा ( 4 ) तया धाग 16 । 
( 2) बम्बई सिनेमा ( विनियम ) अधिनियम 1953 ( 1953 का 17वा बम्बई अधि 

नियम की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) तथा धारा 9 । 
( 3 ) सौराष्ट्र सिनेमा ( विनियम ) अधिनियम 195 3 ( 19 5 3 का 17 वां सौराष्ट्र 
अधिनियम ) की धारा 5 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 9 । 

द्वितीय अनुसूची 


क्रम फिल्म का नाम फिल्म की आवेदक का निर्माता का क्या वैज्ञानिक फिल्म है या 
संख्या 

लम्बाई नाम नाम शिक्षा सम्बन्धी फिल्म 
35मि० मी० 

है या समाचार और 
सामयिक घटनामों की 
फिल्म है या डाकुमेन्ट्री 

फिल्म है 
1 2 3 4 5 
( 1 ) महितिचित्रा पख्या 228 . 59 सूचना नि . शक गुजरात समाचार और सामयिक घट 
125 

मीटर सरकार सचिवालय नाओं की फिल्म ( केवल 

अहमदाबाद 15 गुजरात सर्किट के लिए ) 
( संख्या फाईल 28/ 1/ 70 - एफ० पी परिशिष्ट 14791 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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S . O . 2478 . - In pursuance of the directions issued under the provision 
of the enactments specifled in the First Schedule annexed hereto , the Central Gov 
ernment after considering the recommendations of the Film Advisory Board , 
Bombay hereby approves the Alm specified in column 2 of the Second Schedule 
annexed hereto in all its language versions to be of the description specified 
against it in column 6 of the said Second Schedule . 


THE FIRST SCHEDULE 
( 1) Sub - Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph 

Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952 ) , 
( 2 ) Sub - Section ( 3 ) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas 

( Regulation) Act , 1953 ( Bombay Act XI of 1953) . 


THE SECOND SCHEDULE 


- 


- 


Title of the film 


No. 


Length 
35 mm 


Name of the Name of the Whether a Scientific Alma 
Applicant Producer or a film dealing with 

news & current events or a 
Alm intended for edu 
cational purposes or a 
documentary film 


3 


I Maharashtra News 

No. 217 


224 . 94M 


Director of Publicity , Film dealing w ews & 

Govt. of Maharashtra, current events ( For re 
Film Centre , 68 Tardeo lease in Maharashtra 
Road , Bombay -34. Circult only ). 


[ No. F. 28/ 1 / 70 - FP App. 1480 ] 

K . K . KHAN, 

___ Under Secy . 


एस० प्रो० 2478. - इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम 
के उपबन्ध के अतर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार , केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड 
बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्वारा इसके साथ लगी द्वतीय अनुसूची के कालम 
2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषामों के रुपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त 
वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है , स्वीकृत करती है : - - 


प्रथम 


अनुसूची 


( 1 ) चलचित्र अधि नयम , 1952 ( 1952 का 37 वां अधिनियम की धारा 12 की 

उप रा ( 4 ) तथा धाग 16 । 
( 2) बम्बई सिनेमा ( विनियम ), अधिनियम 1953 ( 195 3 का 11वां बम्बई 

अधिनियम ) की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) तथा धारा 9 । 
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द्वितीय अनुसूची 


नाम 


क्रम फिल्म का नाम लम्बाई 35 आवेदक का निर्माता का क्या वैज्ञानिक फिल्म है 
संख्या मि०मी० नाम 

या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म 
है . या समाचार और 
सामयिक घटनाओं की 
फिल्म है या । मद्री 
फिल्म है 


1 


2 


3 


4 


5 


1 महाराष्ट्र समाचार 224 . 94 प्रचार निदेशक , महाराष्ट्र समाचार और मामयिक 
ख्या 217 मीटर फिल्म सेन्टर, सरकार , घटनाओं की फिम( केवन 

बम्बई- 34 68 नारदेव रोड महाराष्ट्र सर्किट के 


लिए ) 


[ संख्या फ० 28 / 1 / 70 - - एफ० पी० परिशिष्ट 1480 ) 1 

क० क० खान , अवर सचिव । 


MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING 

Iron & Steel Control 

ORDER 

Calcutta , the hand June, 1970 
S . O . 2479 . - ESS. COMM/ RPDE/ 73 .[ - In exercise of the powers conferred on me 
by Notification No. S . O . 1436 dated 18- 4 - 67 underthe Essential Commodities ( Regulation of 
Production & Distribution for purposes of export ) Order, 1966 , I hereby direct that the firm 
specificd in Column I of the Table below shall sell the goods as specified in Column 2 there 
against to the firm specified in the corresponding entry in Column 3 of the said table for purposes 
of manufacture of Engineering goods for export at the price indicated there - against in Column 
4subject to the conditions cnumerated in Column 5 of the said table , 


- 


- 


Name of the firm 


Price 


Condition 


Specification 

of goods 


Name of the 
cxporter 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - - - - 


- - - 


- 


3 


4 


M / s Indian Steel & M . S . Wires - . 

Wire Products Ltd . ( 1 ) 14 : 322M. T . 
Indranagar , 
Singhbhum. II. B . Wircs 

( 2 ) 7 : 063M. T : 


M / s Super Cycle At current Supplies should be 
& Allicd In - market rate. inade on Export 
dustrics , Gill 

Priority basis ( i. e . 
Road , 

a priority next 
Ludhiana - 3 . 

only to Defencc (, 


21385M. T . 
( Twenty - one 
pojat three 
cighty five Only ). 


[ No. _ PEP/ 2/ 4 /(121)/ 68 ] 
____ By Order etc. 

R AN 
s. c. MUKHERJEE , 
Diretor of export proc uction & 

Iron & Steel Controller , 
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इस्पात प्रोर भारी इंजीनियरी मंत्रालय 


( लहा तथा इस्पात नियंत्र ) 


पाद श 


कलकत्ता , 22 जन , 1970 
एस० प्रो० 2479 आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनों के लिए उत्पादन 
और वितरण का विनियमन ) आदेश 1966 के अन्तर्गत अधिसूचना सं० एस० ओ० 1436 दिनांक 
18 - 4 - 67 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , एतद्द्वारा नीर दिए गये 
तालिका के स्तम्भ 1 के फर्म को स्तम्भ 2 में उल्लेखित वस्तुओं को , स्तम्भ 3 में नामांकित फर्म 
को इंजीनियरी वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात हेतु स्तम्भ 4 में दिए गये मूल्य पर , स्तम्भ 5 में 
दिए हुए शतों पर विक्रय करने का आदेश देता हूं । 


फर्म का नाम 


वस्तुओ का 
विस्तृत विवरण 


निर्यातक का 

नाम 


मूल्य 


शत 


5 


- 


मेसर्स इण्डियन एम० एस०वायर्स सुपर सायकिल सामान्य माल का भुगतान प्राथ 
स्टील एण्ड 14 . 322 टन एण्ड एलायड मूल्य जो मिकता के आधार 
वायर प्रोडक्ट्स एच०वी० बायर्स इण्डस्ट्रीज ,, गोल माल के पर ( अर्थात् ऐसी 
लिमिड, इन्द्रनगर 7. 063 टन रोड, लधियाना भुगतान के प्राथमिकता जो 
सिंगभूम । ( इक्कीम दशमलव 

समय हो प्रतिरक्षा के मान के 
तीन पाठ पांच 

भुगतान के बाद हो ) 
टन ) 

देनी होगी । 


मि० पी० 


पी०24/ ( 121 ) / 68 ] 

आज्ञा में इत्यादि 


मुघौर चन्द्र मुकर्जी, 
निर्यात उत्पादन निदेशक , 


लोह नथ , इम्पात नियन्त्रनः । 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND 

COMPANY AFFAIRS 
( Department of Industrial Development ) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 10th July 1970 
S . O . 2480, — In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution 
( Certification Marks) Regulations, 1955 , the Indian Standards Institution hereby 
notifies that amendment No . 2 to IS : 3035 ( Part III ) - -1967 SpeciAcation for thermo . 
plastic Insulated weather proof cables — Part III polyethylene insulated and polye 
thylene gheathed - has been issued with a view to amending clause 6 . 1 and 
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Table 8. Clause 5. 1 has also been amended so as to include 9 / 4 H grade of 
aluminium in the specification , 
This amendment shall come into force with inmediate effect. 

[ No. CMD / 13 : 5 . ] 


प्रोपोगिर विकास प्रारित पारर तथा कम्पनी मामलों का मंत्रालय 

( प्रौद्योगिक वि . स व्यापार ) 

( भारतीय मान संस्था ) 
नई दिल्ली 10 जुलाई, 1970 


एस प्रो 2480 संख्या सी एम डी 13: 5 भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह विनियम , 1955 
के विनियम 4 के अनुसरणार्थ भारतीय मानक संस्था सूचित करती है कि पाई० एसः 3035 ( भाग 3 ) 
- 1967 थर्मोप्लास्टिक ऋतुसहरोधित केवलों की विशिष्टि भाग 3 पोलीइथाइलीन रोधित और 
पोलीइथालीन कवच चढ़े , का संशोधन संख्या 2 खन्ड 6 . 1 और सारणी 3 में संशोधन करने के उद्देश्य 
से प्रचालित किया गया है । खन्ड 5 . 1 का भी संशोधन 3/ 4 एच ग्रेड का एल्यूमिनियम , विशिष्टि में 
सम्मिलित करने के लिए किया गया है । 
यह संशोधन तुरन्त ही लागू हो जाए गा । 

[ सं० सी० एम०डी / 13: 5 ] 


New Delhi, the 14th July 1970 


S . O . 2487 - In pursuance of sub -regulation ( 4 ) of resulation IAof the 
Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Regulations, 195s, as amended from time to 
time , the Indian Standards Institution hereby notifics that Licence No . CM/ L, 2226 , dated 
29 - 1 - 70 particulars of which are given bylow , has been cancelled with effect fron 30th Jule , 1970 


of 


Licence No, and Name and address 
date 

the Licensee 


Article / process covered 
by the Licence 
call celled 


Relevant Indian 

Standard 


CM /L2226 29- 1-70 . 


M /s. Timber Trades , Plywood Tea -Chest 

Khajuri Road, P. O . Battens 
Yamuna Nagar , Distt . 
Ambala (Haryana) 
having _ their office at 
217/ D / R Model Town , 
P. . Yamuna Nagar , 
Distt . Ambala . 
(Haryana). 


IS : 10 - 1964 

Specification for 
Plywood Tea 
Chests ( Second 
Revision . ) 


[ No. MDD/ 55 : 2226 ]. 

A . K . GUPTA, 

Deputy Director General 
नई दिल्ली , 14 जुलाई, 1970 
एस० ओ० 2481 - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन 
चिन्ह ) विनियम 1955. के विनियम 14 के उपविनियम ( 4 ) के अनुसरणार्थ भारतीय 
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मानक संस्था द्वारा सूचित किया जाता है कि लाइसेंस सं० सी० एमएल - 2226 दिनांक 29 - 1 - 1970 
जिनके ब्यौरे नीचे दिए है, 30 जून 1970 से रद्द कर दिया गया है : 


लाइसेंस सं० और 

तारीख 


लाइसेंसधारी का नाम और रद्द किए लाइसेस के अधीन तासम्बन्धी भार 
पता 

वस्तु / प्रक्रिया तीय मानक 


सी एम / एल - 2226 मेसर्स टिम्बर ट्रेस खज्री चाय के बक्मो के लिए प्लाई- 10 - 1964 चाय 
29 - 1 - 70 रोड, डाकघर यमुनानगर, वुड की पट्टयां 

के बक्मों के लिए 
जिला अम्बाला ( हरयाणा ) बुद्ध की पटतयां 

प्लाईबुड की 
सनका कार्यालय 217/ डी /प्रार 

विशिष्ट ( दूसरा 
माउल टाउन डाकघर यमुना नगर 

पुनरीक्षण) 
जिला अम्बाला ( हरयाणा) में है । 


- - - - - - - 


- 


- - - - - - - -- - -- - 


- - -- - 


- - - - - -~ 


- 


- 


- 


[ सं० एम० डी० डी०/ 55 : 2226] 

ए० के० गुप्ता , 
उपमहानिदेशक । 


MINISTRY OF LABOUR , EMPLOYMENT AND REHABILITATION 

(Department of Labour & Employment) 

New Delhi, the 13th July 1970 
S .O . 2482. — Whereas the Central Government was satisfied that , 

( 1 ) Nildongiri Sisal Factory . 
( 2 ) Burmah Shell Depot. 
( 3 ) Delhi Saw Mill. 

( 4 ) Samelaswari Saw Mill. 
were situated in Sambalpur area which was a sparse area (that is an area whose 
inşurable population was less than 500 ) in the district of Sambalpur in the State 
of Orissa ; 

And , whereas by virtue of their location in a sparse area , the aforesaid 
factories were granted exemption from the payment of the employer , special 
contribution under section 73F of the Employees State Insurance Act , 1948 
( 94 of 1948 ) , until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in 
that area by the Central Government in the notification of the Government of 
India in the late Ministry of Labour and Employment No . S .O . 216 , dated the 
10th January , 1982%; 

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable popula 
tion of the Sambalpur area in the district of Sambalpur in the State of Orissa 
has now exceeded 500 , and it is no longer a sparse area ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the 
Eruployees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government 
hereby makes the following further amendment in the said notification , namely : 

In the Schedule to the said notification , against Serial No. 12 , the entry 
" Sambalpur " in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be 
ormitted. 


INo . F. 6 /12/ 68- HI (i ) .] 
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श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोमगार विभाग ) 

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1970 
का० प्रा० 2482 . -यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि 

( 1 ) नीलदौन गिरी सीमल फैक्टरी । 
( 2 ) बर्मा शलरिपो । 
( 3 ) दिल्ली सां मिल । 
( 4 ) समेलेश्वरी सां मिल । 


उड़ीसा राज्य के संबलरजिले में संबल पर क्षेत्र में स्थिति थे, जो एक छितरा क्षेत्र था , ( अर्थात मार 
जिसकी बीमा योग्य प्राधादी 500 से कम थी ) ; 


और, यत :छिरे क्षेत्र में उनको अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त फैक्टरियों 
को , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 216 तारीख 
10 जनवरी 1962 द्वारा , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 
च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छट देदी थी जब तक कि उस अधि 
नियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र मे प्रतित नहीं होते ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उड़ीसा राज्य के संबल पुर जिले में संबल 
पुर क्षत्र की बीमायोग्य प्राबादी अब 500 में बढ़ गई है , और वह अब छितरा क्षेत्र नहीं है । 

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उपत अधिचना में एतद्द्वारा और पागे संशोधन करती 
है , अर्थात :-- 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रममरा 12 के सामने, स्तभ 3 में मंबलपुर प्रविष्टि और 
प्तम्भ 4 मे तत्सम्बन्धी प्रविष्टियो कालोप करदिया जायेगा । 

[ मं० फा० 6/ 2/ 68 एच आई (i) 1 


S. O . 2483. - Whereas the Central Government was satisfied that --- 

( 1 ) Sivakali Oil and Flour Mills Khetrajpur, Sambalpur, 
( 2 ) Kumar Corporation, Farm Road, Sambalpur . 

( 3 ) State Transport Workshop , Sambalpur . 
were situated in Sambalpur area which was a sparse area ( that is , an area whose 
insurable population was less than 500 ) in the district of Sambalpur in the State 
of Orissa ; 

And, whereas by virtuc of their location in a sparse area , the aforesaid 
factories were granted excmption from the payment of tho employer s special 
contribution under section 73F of the Employces State Insurance Act , 1948 ( 34 
of 1948 ) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that 
area by the Central Government in the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Labour and Employment No. S . O . 2657, dated the 14th 
August , 1982 ; 

And , whereas the Central Government is satisfied that the insurable popula 
tion of the Sambalpur area in the district of Sambalpur in the State of Orissa 
has now exceeded 500 , and it is no longer a sparse Brea ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 73F of the 
Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ). the Central Government 
hereby makes the following further amendment in the said notification , 
namely : 

In the Schedule to the said notification against Serial No . 4 the entry 
" Sambalpur " in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be 
omitted . 

[ No . F. 6 / 12 / 68 - HI ( 1 ). ] 


का०प्रा0 2483 -- --- यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि 

( 1 ) शिवकाली आयल एण्ड फ्लोर मिल्म , खेतराज पुर , संबल 

पुर । 
( 2 ) कुमार कारपोरेशन , फार्म रोड, संबल पुर । 

( 3 ) स्टेट ट्रासपोर्ट वर्कशाप , संबलपुर । 
उड़ीसा राज्य के संबलपुरजिले मे संबलपुर क्षेत्र में स्थित थे जो एक छितरा क्षेत्र था , ( अर्थात एमा क्षेत्र 
जिसको बीमा योग्य श्राबादी 500 से कम थी ) ; और यतः छितरे क्षेत्र में उनकी अवस्थिति के आधार 
पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त फैक्टरियों को , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का० प्रा० 26 5 7, तारीख 14 अगस्त , 1962 द्वारा , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के 
लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं होते ; , 


और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में 
संबल पुर क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अन 500 से बढ़ गई है और यह अब छितरी क्षेत्र नहीं है ; 


अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 7 उप द्वार , 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतदद्वारा और आगे संशो . 
घन करती है, अर्थात : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 4 के सामने स्तभ 3 में संबलपुर प्रविष्ट और स्तभं 
4 में तत्सम्बधी प्रविष्टियो का लोप कर दिया जाएगा । 

[ म० फा० 6/ 12/ 68 -एच प्राई ( ii ) ] 
$ . 0 . 2484 . — Whereas the Central Government was satisfied that M / s . Hirakud 
Automobiles, Sambalpur Town was situated in Sambalpur area which was a 
sparsc area ( that is , an area whose insurable population was less than 500 ) in 
the district of Sambalpur in the State of Orissa ; 

And , whereas by virtue of its location in a sparse area , the aforesaid factory 
was granted exemption from the payment of the employer s special contribution 
under section 73F of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948) until 
enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Cen 
tral Government in the notification of the Government of India in the late 
Ministry of Labour and Employment No . SO, 3016, dated the 18th September 
1962 ; 

And , whercas the Central Government is satisfied that the insurable populo 
tion of the Sambalpur area in the district of Sambalpur in the State of Orissi 
has now exceeded 500, and it is no longer a sparse arca ; 
___ Now, therefore, in exercise of the powers conterred by scction 73F of the 
Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1048) , the Central Government 
hereby makes the following further amendment in the said notification , 
namely : 

In the Schedule to the said notification , against Serial No. 1 the entry 
" Sambalpur " in column 3 and the corresponding cn ry in column 4 shall be 
omitted. 

[ No . F . 8 / 12/ 68 - HI ( 111 ) .] 
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दा०मा० 2484. -- यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मैसर्ज हीराकुद 
मोटोमोबाइल्स , संबलपुर, टाऊन , उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में संबलपुर क्षेत्र में स्थिति थी ; जो 
एक छितरा क्षेत्र था (अर्यात ऐसा क्षेत्र जिमकी बीमा योग्य प्राबादी 500 से कम थी ) ; 

और यतः छितरे क्षेत्र में उसकी अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्यक्त फैक्टरी 
को भारत सरकार के भतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 3016 
तारीख 18 सितम्बर , 1962 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की 
धारा 73 च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब 
तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं होते ; 


अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 चद्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतदद्वारा और पागे संशोधन 
करती है , अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम स० । के सामने स्तंभ 3 में “ संबलपुर " प्रविष्टि और 
स्तंभ 4 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियो का लोप कर दिया जायेगा । 

[सं० फा० 6/ 12/ 68 - एच आई ( iii ) ] 
8 . 0 . 2485 . - Whereas the Central Government was satisfied that Utkal Auto 
niobiles ( P ) Ltd ., Modipara, was situated in Sambalpur area which was a sparse 
area ( that is , an area whose insurable population was less than 500 ) in the district 
of Sambalpur in the State of Orissa ; 

And , whereas by virtue of its location in a sparse area , the aforesaid factory 
was granted exemption from the payment of the employer s special contribution 
under section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , until 
enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central 
Government in the Notification of the Government of India in the late Ministry 
of Labour and Employment No. S . O . 912, dated the 19th March, 1963 ; 

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurablc popula 
tion of the Sambalpur area in the district of Sambalpur in the State of Orissa 
has now exceeded 500 , and it is no longer a sparse urea ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 737 of the 
Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government 
hereby makes the following further amendment in the said notification , namely : 


In the Schedule to the said notification , against Serial No. 3 , the entry 
" Sambalpur " in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be 
omitted . 

[ No. F . 6 / 12 / 88 - HI (iv) . ] 
का प्रा0 2485. - यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि उतकल आटो 
मोबाइल ( प्राइवेट लिमिटेड, मोरीपारा उडीसा राज्य के मंबलपुर जिले में संबलपुर क्षेत्र में स्थित 
थी ; जो एक छितरा क्षेत्र था ( अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य प्राबादी 500 से कम थी ) ; 

और यतः छितरे क्षेत्र में उसकी अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त फैक्ट्री को 
भारत सरकार के भूतपूर्व भम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 912 तारीख 
19 मार्च, 1963 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 
73 च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक 
कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं होते ; 


भौर यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उड़ीसा राज्य के संबल पुर जिले 
संबल पर रेत के बोपायोग्य प्राबादी अब 500 से बन गई है और अब यह छितरा क्षेत्र नहीं है ; 
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अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतद्द्वारा और और भागे 
संशोधन करती है , अर्थात : 

उक्त अधिनियम की अनसूची में क्रम संख्या 6 के सामने स्तंभ 3 में “संबलपुर " प्रविष्ट और 
स्तभं 4 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों को लोप कर दिया जाएगा । 

[ सं० फ० 6/ 12/ 68-एच आई ( 4)1 


S . O . 2486. -- whereas the Central Government was satisfied that Central 
Workshop State Transport Service was situated in Mudipara area which was a 
sparse area ( that is, an area whose insurable population was less than 500 ) in 
the district of Sambalpur in the State of Orissa ; 

And , whereas by virtue of its location in a sparse area , the aforesaid factory 
was granted exemption from the payment of the employer s special contribution 
under section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) until 
enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the 
Central Government in the notification of the Government of India in the late 
Department of Social Security No . S . O . 947, dated the 19th March, 1965%; 

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable popula 
tion of the Mudipara area in the district of Sambalpur in the State of Orissa has 
now exceeded 500 , and it is no longer a sparse area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 73F of the 
Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , the Central Government 
hereby makes the following further amendment in the said notification , namely : 

In the Schedule to the said notification , against Serial No. 6 , the entry 
" Mudipara " in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be 
omitted . 

__ [ No. F . 6 / 12 / 68 - HI ( v) .] 
का० प्रा० 2486 . - - यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि सेन्ट्रल वर्कशाप 
स्टेट ट्रांसपोर्ट सविस , उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में मुदीपारा क्षेत्र में , स्थित थी ; जो एक छितरा क्षेत्र 
था ( अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी ) ; 

और यतः छितरे क्षेत्र म उसकी अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त फैक्टरी को , भारत 
सरकार के भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना सं० का० प्रा० 947, तारीख 19 मार्च, 
1965 द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च के अधीन 
नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के 
अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं होते ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में 
मदीपारा क्षेत्र की बीमायोग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है और अब यह छितरा क्षेत्र नहीं है ; 


अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतदद्वारा और आरे संशोधन 
करती है, अर्थात : - - 

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 6 के सामने स्तम्भ 3 में “मुदीमारा " प्रविष्टि 
और स्तम्भ 4 में तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा । 

[ स० फा० 6/ 12/ 68 एच आई ( V ) ] 
S . O . 2487. - -Whereas the Central Government was satisfied that Orissa Flour 
Mills (Private ) Limited was situated in Khetrajpur area which was a sparse area , 
( that is, an area whose insurable population was less than 500 ) in the district of 
Sambalpur in the State of Orissa . 
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- 


And, whereas by virture of its location in a sparse area , the aforesaid factory 
was granted exemption from the payment of the employer s special contribution 
under section 73F of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) until 
enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central 
Government in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employ 
ment ) No. S . O . 886, dated the 27th February, 1968 ; 


And , whereas the Central Government is satisfied that the insurable popula 
tion of the Khetrapur area in the district of Sambalpur in the State of Orissa 
has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the 
Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government 
hereby makes the following amendment in the said notification , namely : 


In the Schedule to the said notification , against Serial No. 4 the entry 
" Khetrajpur " in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be 
omitted . 

[ No. F . 6 / 12 / 68 - HI ( vi ). ] 


का० प्रा० 2487 . 7 पतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि उड़ीसा फ्लोर 
मिल्स ( प्राइवेट ) लिमिटेड उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में खेतराजपुर क्षेत्र में स्थिति थी जो छितरा 
क्षेत्र था (अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी ; और, यतः छितरे क्षेत्र में 
उसकी अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त फैक्टरी को भारत सरकार के भूतपूर्व 
श्रम, रोजगार पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना सं० 886 तारीख 27 
फरवरी, 1968 द्वारा कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च 
के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि 
उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षत्र में प्रवर्तित नहीं होते ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उड़ीसा राज्य के संबल पुर जिले में 
खेतराज पुर क्षेत्र की बोमा योग्य प्राबादी अब 500 से बढ़ गई है और अब यह छितरा क्षेत्र नहीं है ; 


रचना 


अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 7 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्री सरकार उक्त अधिसूचना एतद्द्वारा और आगे 
संशोधन करती है, अर्थात : - - 

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभं 3 में खेतराज पुर " प्रविष्टि और 
स्तंभ 4 में संबंधी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा । 

[ सं० फा० 6 /12/ 68 -एच आई ( i) ] 


S . O . 2488 . Whereas the Central Government was satisfied that M / s . Utkal 
Automobiles ( P ) Ltd . was situated in Medipara area which was a sparse area 
( that is , an area whose insurable population was less than 500 ) in the district of 
Sambalpur in the State of Orissa ; 


And , whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory 
was granted exemption from the payment of the employer s special contribution 
under section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) until 
enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the 
Central Government in the notification of the Government of India in the Minis 
try of Labour , Employment and Rehabilitation ( Department of Labour and 
Employment) No . S . O . 3402 , dated the 16th September , 1969; 


And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable popula 
tion of the Modipara area in the district of Sambalpur in the State of Orissa 
has now exceeded 500 , and it is no longer a sparse area ; 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the 
Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) . the Central Government 
hereby makes the following further amendment in the said notification , namely : 

In the schedule to the said notification , against Serjal No. 7 , the entry 
" Modipara " in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be 
omitted . 

[ No . F. 6 / 12 / 68 - HI ( vii ). ] 


पा० प्रा० 2488 - - यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मैमर्स उत्कल 
आटोमोबाइल ( प्राइवेट लिमिटेड, उड़ीमा गज्य के संबलपुर जिले मे , मोदीपारा क्षेत्र में , स्थिति 
थी जो एक निरा क्षेत्र था ( अर्थात ऐसा क्षेत्र जिमकी बीमा योग्य प्राबादी , 500 से कम थी ) ; और 
यतः छितरे क्षेत्र में उसकी अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्स फैक्टरी को भारत 
सरकार के भूतपूर्व श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधि 
सूचना सं० का० प्रा० 340 2 तारोख 16 सितम्बर , 1969 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34) की धारा 73 च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक 
के लिए छट देवी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं होते , 
और यत : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उड़ीसा राज्य के संबल पुर जिले में 
में मोदीपारा क्षेत्र की बीमायोग्य प्राबादी अब 500 से बढ़ गई है और अब यह छितरा क्षेत्र नहीं है । 

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 73 च द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में एतद्द्वारो और आगे संशो 
धन करती है , अर्थातः -- 

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 7 के सामने स्तंभ 3 में " मोदीपारा " प्रविष्ठि 
और स्तंभ 4 में तत्सबंधी प्रविष्टियो का लोप करदिया जाएगा । 

[ ७० फा० 6/ 12/68- एच प्राई ( VII )] 


S . O . 2489.- - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of sec 
tion 1 of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central 
Government hereby appoints the 19th day of July , 1970 as the date on which 
the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already been 
brought into force ) and Chapters V and VI [ except sub - section ( 1 ) of section 70 
and sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into forcel of 
the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttar 
Pradesh , namely : 
I . Hardwar consisting of revenue villages of May -pur, Ahmedpur Karach , 

Ahmedpur Karhalli , Jwalapur , Rajpur , Ban: vall , Ranipur , Jamalpur , 
Khurd , Raoli Mahdool, Salimpur, Mahdond , Jaggatpur, Shekhpura 

uri Kanchal in Pargala Jwalapur , Tehsil ROO kce, District Saharanpur. 
II. Bamrauli consisting of revenue villages of Jhapia , Bamrauli , Uprahar in 

Pargana Chail , Tehsil Chall, District Allahabad. 
III. Naini consisting of revenue villages of Chak Balirura , Crk Maho Dixit 

Chak Naunia , Naini Taluka , Naini Dadıl, Chak Gulam Mohamad and 
Mawaiya, in Pargana Arall , Tehsil Karchana , District Allahabad . 

[ No. F . 804 ( 7) / 70 - HI .] 


का० प्रा० 2489. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा जुलाई , 1970 के 19वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको 
उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा 
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चुकी है ) मौर अध्याय 5 और 6 [ धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78, 79 
और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] उत्तर प्रदेश - राज्य के निम्नलिखित 
क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् : - - 

1. हरिद्वार , जिसमें ज्वालापुर परगना , रूड़की तहसील, जिला सहारनपुर के राजस्व 

ग्राम मायापुर, अहमदपुर करव , अहमदपुर करेली , ज्वालापुर, राजपुर , 
बांसवाली , रानीपुर, जमालपुर खुर्द, रावली महमूद, सलीमपुर महमूद , 

जगतपुर, शेखपुरा उर्फ कनखल सम्मिलित हैं । 
2. बमरौली , जिसमें चैल परगना , चैल तहसील , जिला इलाहाबाद के राजस्व /ग्राम 

सपिया , बमरौली, अप्रहार सम्मिलित है । 
3. नैनी , जिसमें अरेल परगना , कर्चना तहसील , जिला इलाहाबाद के राजस्व ग्राम 

चक बबरूरा, चक माधो दिक्षित , चक नोनिया , नैनी तालुक , नैनी वावरी , 
चक गुलाम महम्मद और मवइया म िमलित है । 


[ सं० फा० 604 ( 7 )/ 70-एच० आई० ] 


New Delhi, the 15th July 1970 
8 . 0 . 2490 . - In exercise of the powers conferred by the first proviso to sec 
tion 8 of the Employees Provident Funds Act, 1952 ( 19 of 1952) , the Central 
Government, after making necessary enquiry into the matter , hereby specifles 
that , with effect from the 1st January 1969 , section 6 of the sald Act shall in its 
application to Messrs Mandovi Motors , Attavar , Nandigudde Road , Mangalore, 
jncluding branches at Panjim and Bangalore be subject to the modification that 
for the words " six and a quarter per cent" , the words " eight per cent” shall be 
substituted . 


[ No. 8 / 18 / 89- PF.II. ] 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1970 


का०मा० 2490 -.-कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 6 
के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , इस विषय में आवश्यक जांच 
कर लेने के पश्चात, एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि 1 जनवरी , 1969 से उक्त अधिनियम की 
धारा 6, मैसर्स मानडोबी मोटर्स , अत्तावर , नन्वीगईरोड, मगलोर , जिसके अन्तर्गत पंजिम और बंगलौर 
स्थित शाखाएं भी है, को लागू होने के संबंध में इस उपान्तरण के अध्यधीन होगी कि “ सवा छह प्रति 
शत " शब्दो के लिए " पाठ प्रतिशत " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ स ० 8/ 18/ 69- भ ० नि० 2 ( ii) ] 


8 . 0 . 2491. - - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 19 
of the Employees Provident Funds Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central Govern 
ment hereby directs that the powers exercisable by it under section 8 of the said 
Act to recover as an arrear of land revenue any amount due from an employer 
in relation to an establishment in respect of which it is the appropriate Govern 
ment, shall also be exercisahle by the District Collectors in the State of Punjab 
within their respective jurisdictions. 

[ No. 11 ( 20) 61 - PF.II. ] 
DALJIT SINGH , Trider Secy . 
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FTOHTO 2491.- - Hart # fata fafa fefael # 1952 ( 1952 FT 19 ) t 
चारा 19 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्धारा निदेश 
देती है कि उस म्यापन के सम्बन्ध में , जिसके बारे में वह सनचित सरकार है, नियोजक द्वारा देय किर्स 
रकम को भ- गजस्व की बकाया तौर पर वसूल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन 
उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तिया , पंजाव राज्य के जिला कलक्टरों द्वारा भी अपनी अपनी- अधिकारिता 
के भीतर , प्रयोक्तव्य होंगी । 


[ño 11( 26) 61 - f1o 570 II ] 

दलजीत सिंह, अवर सचित्र । 


( Department of Labour & Employment) 

New Delhi, the 14th July 1970 
S . U . 2492 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Dispuies Act , 1947 
( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribuna . Jabalpur , in the industrial dispute 
between 9 employers of Satna Lime Stone Quar : ies , Satna and their workmen , 
which was received by the Central Governmení on the 7th July , 1970 . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTR ’AL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, 

JABALFUP (MP ) 
Camp at Allahabad 

Dated June 27, 1970 
PRESENT : 
Shri G . C . Agarwaia , Presiding Officer . 

CASE REFERENCE No. CGIT /LC ( R ) ( 29 ) OF 1969 
PARTIES : 
Employers in relation to the quarries of the employers mentioned in Sche 
dule I (Nine Employers ) of Satna Area 

Versus 
Their workmen rcpresented throuch t ie M .P . Stone & Lime Mazdoor Sangh , 

Satna Sidin . Sutna (MP.) 
APPEARANCIS : 
For employers - 1. Sri K C . Banerji for Jaiswal Loantron, Camera , S ! . 7 . 

2 . Sri Behari Li Nimam for Harry Mining : S : 3. S . ; 
B . N . Kar for oiher seven employers & Ine 

Association . 
For workmen .- Sri C . S . Twari, General Secrctary , M . P . Stone Lime Maz 

door Sangh , Satna . 
INDUSTRY : Limeston . . 

DISTRICT : Satna ( M .P .) 

AWARD 
By Notification No 36 / 1 /68 - LPI, date i 24th April. 1969, the Ministry of Labour, 
Employment & Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Govern 
ment of India , referred the following matters cf dispute , as stated in the Schedule 
II to the order of reference to this Tribural, for adjudication : - - 

Matters of Dispute 

SCHEDULE I 
( 1 ) Diwan Lime Company, Satna. 
(2 ) Dyers Stone Lime Company (Private ) Ltd ., Satna. 
(3 ) S . N . Sunderson and Company , Satna. 
( 4 ) S . K . Kahanson and Sons, Satna . 
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( 5 ) Harrying Mining Corporation , Satna. 
( 6 ) Jaiswal Stone Lime Company, Satna. 
(7 ) Chourasia Lime Company , Satna , 
( 8 ) National Stone Lime Company, Satna. 
(9 ). Baghelkhand Products Limited , Satna. 

SCHEDULE II 
" ( 1 ) Whether, having regard to the recommendations of the Central Wage 

Board for Limestone and Dolomite Mining Industries , the workmen ot 
the quarries of the employers mentioned in Schedule I are entitled to 

any increase in their wages ? If so , to what relief are they entitled ? 
( 2 ) Whether the workmen of the quarries of the employers mentioned in 

Schedule I are entitled to bonus, in addition to any bonus - they have 
already received , in respect of the accounting year 1966. If so , what 

should be the quantum of such bonus ? " 
2 . The reference relates to nine employers and not all of the Satna area . There 
are at least two employers who are engaged in large scale mining and have their 
captive mines. They are the Satna Cernent Factory which have their Sagma Line 
stone Quarry and Babupur mines belonging to Hindustan Steel Ltd . of Rourkela 
Steel Plant. There is another big factory known as Satna Limestone Quarry which 
also engaged in large scale mining of limestone. They are evidently not compar 
able concerns and seem to have implemented the Wage Board recommendations. 
There is no dispute that such of them who are continuing their business, have im 
plemented the first interim rccominendation of the Wage Board . On commence 
ment of the hearing of this case, the Union , M . P . Sione & Lime Mazdoor Sangh , 
moved this Tribunal for interim relief , in conscquence whereof, an interim award , 
was recorded by this Tribunal on 15th January , 1970 . It was directed that from 
the date of the demand i. e , 21st December , 1967 except for M / s . S . N . Sunderson & 
Company who had entered into a settlcment on the question of the second interim 
relief by means of a settlement dated 30th March , 1967, all other employers shall 
pay the second interim relief as recommended hy the Wage Board by it s order 
dated 29th April, 1960 and accepted by Govt. NotiAcation No. WB - 2 ( 4 )706 ( 2 ) , 
dated 12th August , 1967. For National Stone Lime Company which claimed that 
they had closed their mining business from 1965 , the question was left open . Two 
other err - ployers viz . M / s. S . K . Kahansons & Company and M / s Baghelkhand 
Products ( P ) Ltd . also pleaded that they had closed their business , the former from 
1965 and the latter since 26th January , 1960 . There were no directions made in 
the interim award regarding these employers and the question will now be examin 
ed in this award . 

3 . All the employers Alled their statements of claim as also the sponsoring Union , 
the M . P . Stone Lime Mazdoor Sangh , followed by rejoinders . The following issues 
framed in the case will show the pleas raised and the points in contı oversy . Pleas 
which are of general nature and which have been raised by practically all the em 
ployers have been given under one group as “General Issues " and specific pleas 
raised by each employer under the headings of such employers . 

Issues 


General Issues : 
( 1 ) Whether the workmen are not entitled to increase in wages on basis 

of Wages Board Recommendations for reasons stated in paragraphs 9 
of written statements of M / s . Dyers Stone Lime Company, Diwan 
Lime Co., S . N . Sunderson & Co ., SK Kahansons and Co., and para 
10 of the written statement of M / s Baghelkhand Products Ltd . and 

para 11 of the written statement of Chaurasia Limestone Co.? 
( 2 ) Whether M . P . Stone Lime Mazdoor Sangh was not competent to raise 

the dispute having raised as earlier dispute for implementation of 

Interim report. Is the dispute not an industrial dispute ? 
( 3 ) Whether the workers in the mining industry are mostly seasonal and 

non - permanent. If so , its effect ? 
( 4 ) Whether the recommendations of Wage Board being non - statutory 

the workmen under terms of reference have no right for increase of 

wages ? 
(5 ) Whether most of the workers are piece raters and are contract labout . 

If so , its effect ? 
( 6 ) Whether the recommendations of the Wage Board on piece raters are 

incapable of implementation ? 
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( 7 ) Whether the employers mentioned in Schedule I or any of them hayo 

not the capacity to bear any increase in wages ? 
(8 ) Do the existing wages compare favourably with prevailing wages in 

the region ? 
( 9 ) Whether the employers or any of them did not earn sufficient profit so 

as to be liable to pay bonus over and above the statutory minimum al 
ready paid . 


Speciflc 188ues on each Employer : 

1. Dyers Stone Lime Company: 
( 1) Whether Dyers Stone Lime & Co had agreed to implement Wage 

Board iecommendations by reason of agreements dated April and 

August, 1964 If so , its effect ? 
( 11 ) Whether conciliation settlement dated 16th July , 1964 between the 

employers M / s Dyers Stone Lime Co and the Union had been ter 
minated by a proper notice and is no longer binding on the work 

men ? 
2 . Diwan Lime Company - 
(1) Whether wages being paid by M / s Diwan Lime Co are already ade 

quate and fair ? 
3 S , N . Sunderson & Co . - 

(1) What is the effect of settlement dated 30th March , 1967, if any ? 
4 S K , Kahansons & Company - 
( 1 ) Whether M / s S K Kahansons & Co . closed mining activities since 

1965 If so , the reference against them is bad ? 
5 Harry Mining Corporation -- 
(1 ) Whether M / s Harry Mining Corporation hold leases for limestone as 

minor mineral from State Government and the operation is carried 

on as a cottage industry ? 
( ii) Do the wages paid by them compare favourably with other com 

parable concerns in the region / 
6 Jaiswal Stone Lime Company : 
( 1) Whether M / s Jaiswal Lime Co . is engaged only in extracting and min 

ing limestone for supply to Durgapur Steel Plant on a long term 

contract basis . If so , its effect on the wages ? 
7 National Stone Lime Company , 
( 1) Whether M / s National Stone Lime Co . closed down their business in 

1965, if so , the reference against them is bad in law ? 
8 . Baghelkhand Products Ltd . Satna : - 
(1 ) Whether M / s Baghelkhand Products ( P ) Ltd , closed the mining opera 

tion from 26th January 1969 . If so , its effect ? 
„ Findings on General Issues : 

Issue No 1 .- All these employers covered by the issue under reference wero 
represented by Association of Industrial & Commercial Employers and the pleas 
raised are therefore identical It is stated that the Central Wage Board for Lime 
Stone and Dolomite Mining Industries was a non - statutory Wage Board and the 
recommendations do not create any right among the workers . That the Wage 
Board was non statutory admits of no doubt and as such the recommendations no 
do not confer a statutory right to the workers All the same the recommenda 
doubt do not confer a statutory right to the well recognised principles of wage 
fixation on industry cum - region basis with due regard to be paying capacity have 
been observed . It cannot be said that the recommendations will be of no value and 
should be completely ignored . 

It was next alleged that the Wage Board neither gave any opportunity to the 
management nor disclosed the material gathered by the Wage Board so that the 
management could put forward it s comments. This again is wrong in as much 
as in paragraph 17 at page 2 the Wage Board issued a questionnaire which is 
Appendix I to the report and most of the employer organisations including 
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Madhya Pradesh Lime Manufacturers Association did send a reply to the ques 
tionnaire , The Wage Board further in its report had stated ai diffcrent places 
the materials gathered and on which the recommendations were mad . . 

The third objection taken is that the Wage Board was required by Govern 
ment to consider special features of the 1 ułustry and then to give it s recommen 
dations. The point was not clarified what other factors were not taken into 
account. The special features of the industry had been stated by the Wage 
Board in Chapters II & III of the Report and it cannot be said that the special 
features of the industry were not taken into account. 

The next objection taken is that the Wage Board in fixing wages has not ad 
hered to the principle of industry - cu - region hasis . This aspect of the matter 
will be dealt with in detail undry Issue No. 4 which is again on the same subject 
that the recommendations should not be inplemented . 

The next objection taken is that so far as piece rated workers are concerned , 
the Wage Board has not fixed any piece rates and recuinmendations are incapa 
ble of implementation . Thi, is again a subject matter of scparate iscuc, Issuc 
No. 6 , and will be dealt with uncler that issue. 


The next objection taken is that the Tribunal is required to apply the princi 
ples on which the wages arc fixed and should nvolve a wage structure independ 
ently of the recoiniendations of the Wage Board which are not at all binding 
on the industrial tribunals . It is íurther alleged that in so far as the reference 
order requires the industrial tribunal ti consider recommendations of the Wage 
Board , the reference order is invalid . If however the tribunal has to evolve a 
wage structure rejecting the riconendations of the Wage Board and the matter 
is to be covered by the terms of reference, the tribunal of course would be com 
petent to do it. But the terms being as t icy are , the tribunal is not required to 
evolve a wage structure independently of the Wage Board recomincndatins. Il 
was only to see whether the recommendations of the Wage Board should be imple 
mented and if so to what extent . The issue is , therefore , decided accordingly . 

Issile No . 2 .- The Arst part of the is ne that the demand was for iniplementa 
tion of interim report and not for the irreplenientation of the final report of the 
Wage Board is clearly based on a typin ? error in the pleadings of the Union 
wherein for the word " Antim " the word " Antrim " had bren used . This has been 
clarified by means of an application filed subsequently is the Union . The conci 
liation failure report would show that the Union arved at strike notice dated 22nat 
December 1967 for implementation of the fir 21 kommentations of the Central 
Wage Board . There is ther - fore no subitanre in the plea. 

The second part of the juslię that the dispute raised is not an Industrial dispute 
As most of the workers of the employers are not members of the Union is also 
of no avail. No such stand was taken in the conciliation proceedings as there is 
no mention about it in the conciliation failure report. The burden of proving the 
fact lay on the employers and they riade no attempt to establish the plea . They 
somehow thought that the burden was on the Union which is not so. After the 
evidence was over , for the satisfaction of the Tribunal, the Union was required 
to produce membership revister whirn it did on ta lart scaring on 26th Junc 
1970 . A list of membership of wordrers of cach endlover was also required to 
be Alcd which has bcen done by the Union , Against this list, certain objections 
were filed by the emplovers but that c - not be considered at this stoke. Had 
they summoned the register and counterſoil receinte nuring the hearing, the ques 
tion could have been examined in detail, Primu farie , ſ om the list of the irem 
bership Aled by the Union , it is found that the Union has a representative capa 
city for all the employers covered by the reference and the dispute is an irdus 
trial dispute so as to conter ilirisdiction to this Tribunal. It may inridentalis be 
mentioned that the wint was considered while recording inierím award ( iving 
interim relief. 


Issues Nos . 3 and 5 . — Both those issues may be token up together It was 
pleaded on behalf of the employers that most of the labour are agriculturists and 
work is rendered on A seasonal and non - permanent basis through contractors . 
From the evidence this appears to be so . It has come out from the evidence of 
some of the employers, namely , Sri A . K . Jauhar ( E . W . 3 ) General Manager of 
M / s Dewan Lime Company , Sri M . Macdeo , Managing Director of M / s Dyers 
Stone Lime Co. ( P ) Ltd ., Sri B . D . Kalia ( E . W . 1 ) a Partner of M / S S . N . Sunder 
son & Co., Srl S . Majumdar ( E . W . 6 ) of M / s Bhaghelkhand Products ( P ) Ltd . 
and a few others on behalf of the emplovers not covered by reference , namely , 
Sri Ram Chander Agarwal ( E . W . 7 ) for Limestone Company Satna , Sri Madara 


- 
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Lal Bhai ( E . W . 8 ) who has a mine some 30 miles away froin Satna and Sri R . P . 
Nagrath ( E . W . 9 ) another employer who has a mine in Kachgaon some 52 miles 
away from Satna that the mining operation is a scasonal one and is suspended 
during rains. The quarrying work is rendered through contractors who employ 
labour on piece iute basis . The workers come and work at their convenience. 
The documents filed also bear out the fuct as the strength of rcgular employces 
is very low (vide Ex. E . 6 , E . 39 and E . 36 ) . The fact had been noticed by the 
Wage Board also ( vide paragraph 3 . 6 – Chapter II lys 10 ) . Against this cvidence 
Sri Chandru Shekhar Tiwari ( W . W . 1 ) , General Societary of the Union came in 
evidence and controverted tar fact . He stated that the workers are not agricul 
turists and the operation is not seasonal, but the employers close the work during 
rainy season and the contractors are really piece rated workers themselves . He, 
however, adinitted that the mining becomes dillicult during rainy season . It is , 
thercfure, cvident that the work is an cssentially scasonal in character and the 
workers must naturally be arriculturists residing in the neighbourhood of the 
mines . He himself is not an employee of any enpluyer and the Union having 
failed to produce any other evidence , the stand talen by the employers and the 
evidence adduced by them must be accepted . It has, therefore, be held that the 
mining worl: is seasonul and is mostly rendered through contractors who either 
themselves do or employ their own labcur in piece ratc basis . The effect of this, 
however , would be considered at a subsequent stage . 
Issue No. 4 . - Before considering the recommendations of the Wage Board , it 
would be proper to notice what principles a Wage Board has to observe so as to 
have at least is persuasive value of its recommendations, iſ not the biniling force, 
on the question of wage when it comes up for adjudication before a 1rit unal. The 
inatter was considered by the Hon ble Supreme Court in the case of Express News 
papers (Private ) Ltd . Vs. The Union of India [ 1961 ( 1 ) LLJ 339 ] where it was 
held that on a question of fair wage determination , the capacity of the industry 
to pay is a material factor for consideration , and this should be approached on 
industry - cuni-region basis after taking a fair cross section of the industry and 
that in a given case , it may be even permissible to divide the industry into ap 
propiiate classes and then deal with the capacity of the industry to pay class 
wise . This matter was considered in Express Newspaper case ( supra ) where a 
statutory Wagc Board had been set up . The philosophy and functions of the 
Wage Board , however , were considered at length irrespective of the fact whether 
the Wage Board arc statutory or otherwise . The matter came to be considered 
again in another case before thc Hon ble Supreme Court in respect of a Wage 
Board set up for jute industry in C . A . No. 923 of 1966 . F . L . R ., 1970 ( 20 ) k 252 
Workmen of Shri Bajrang Jute Mills Limited Vs. The Employers or Shri Bajrang 
Jute Mills Limited in which principles laid down in Express Newspapers ( P ) Ltd , 
case were reiterated , and it was emphasised that if the industry is divided into 
aifferent classes the capacity of each individual unit may not hecoine necessary 
to consider. It was, however, pointed out that even if the industry is divided 
finto different classes " it will still be necessary to consider the capacity of the res 
pective classes to tear the burden imposed on them . For this purpose a fair 
cross section of these respective classes may have to be taken for careful conei 
deration for deciding what burden the class considered as a whole can bear ." 
The following observations are material and have to be borne in mind before 
assessing the recomniendations of the Wage Board in this casc : 
" The approach of the Wage Board to determine uniform wage scales for tho 

entire industry must suffer from an inherent weakness . Conditions 
such as casy access to raw materials , transport, neafness of markets 
for disposal of the manufactured produce , Avallability of labour, the 
type of market whether within or outside the country for which the 
monufactured articles are intended and diverse other factors must 
vary from region to region . Likewise , economic conditions eflecting 
the consumer prices must and do differ , as is well-known, from region 
to region , depending largely upon whether a particular region is self 
suficient or not in the elemental needs of its citizens and these in 
turn are bound to all sct living standards. It would therefore be too 
artificial and unrcalistic approach to be oblivious of these differences 
and to attempt to group together all establishments and factories 
and devise common wage scales applicable to all of them disregard 
ing the peculiar features of the industry in a particular region . 
Favourable conditions prevailing in one region would place industrial 
ronrerns there in a position better than thos . In other regions where 
such conditions do not accur. Similarly . in regions where consu 
mer prices are lower. labour would be better off than in rest of the 
Tegions where the living index is higher ; yet , the wage scales would 
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be the game in all the regionş. Uniformity of wage - scales , irres 
pective of differences in conditions would place both the employees . 
and the employers ( ? ) in the other regions. Instead of attaining, 
harmony there would as a result arise inevitably a feeling of dis 
crimination . Though , as stated by this Court in Express Newspapers 
case 1t may not be possible or even necessary for a Wage Board to . 
scrutinise all the establishments separately and it would be enough 
to take a representative cross -section of the industry for assessment, 
the cross -section to be a truly representative one and capable of 
giving a true picture of the conditions of both the industry and 
labour must bo one from cach region where establishments of the 

industry in question are situate ." 
The Hon able Court proceeded further how the disharmony in the approach of 
the problem by the Wage Board and Industrial Tribunal can be resolved and made 
the following pertinent observation : 
" Such a discharmony in the approach to the problem of determination of 

wage - scales by a Wage Board on the one hand and an Industrial 
Tribunal on the other must inevitably occur because whereas the 
altemy of a Board would be to uniforinise wage scale for the entire 
industry though it is spread over different parts of che country where 
conditions can rarely be expected to be similar or the same, the 
concern of a Tribunal would principally be to determine equitably 
the wage scale for a single unit with which it is for the time being 
concerned . The difficulty would be all the more felt by such a Tri 
bunal where it is faced with the dilemma whether or not it should 
follow the Board s recoinmendations arrived at on principles diffe 
rent from ( as in the present case ) those consistently followed in 
industrial adjudication . One should have thought that this diffirulty 
would have been rcallsed before the recommendations of the Wage 

Board were accepted hy Government. 
The difficulty referred to above arising from the difference in the functions 

of the two bodies could well have been obviated if the Wage Board 
instead of loying down uniform scales for the entire industry had 
considered tho units in each area separately and determined the 
wage scale for each such area by taking from that area a representa 
tlve cross - section of the industry where possible or where that was 
not possible by taking comparable units from other industries within 
that area , thereby following the principle of industry -cum - region . 
It is true that in doing so uniformity of wage scales for the cntire 
industry would not have been attained , But in a vast country like 
ours , where conditions differ often radically from region to region 
and even tho index of living differs within a fairly wide range , such 
a target cannot always be just and equitable . If the wage scales 
had been determind by the Board in the manner aforesaid , even 
though the Board is not a statutory body and consequenlly its decl 
sions are of a recommendatory character, it would he possible for 
Industrial tribunals to give due weight to its recommendations as 
such recommendations would have been in conformity with the princi 
ple of industry - cum -region , a principle binding on the tribunals. It 
would be difficult in that event for any unit in the industry in that 
region to propound a grievance that its capacity to pay was not taken 
into account as the scales so framed would have been determined 
after taking into consideration scales prevailing in comparable units , 
whether in that industry or other industries in that region depending 
on whether in a particular area the accent was on the industry part 

or the region part of the principle of industry - cum -region .” 
In the end the Hon ble Court struct down the recommendations of the Jute Wage 
Board for failure to approach the subject on Industry -cum - region basis and without 
regard to the consideration of the question of capacity of the industry to pay . With 
this position of law , recommendations of the Board in this particular case may be 
examined , 

The terms of reference of the Wage Board are as follows: 
" 1. 4 The following are the Board s terms of reference : 
( a ) To determine the categories of employees (manual, clerical, supervisory , 

etc .) who should be brought within the scope of the proposed wage 
fixation , 
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NOTE : Workers employed in limestone mines / quarries , who have been 

covered by the recommendations ade by the Central Wage Board 
for Cement Industry , will be excluded from the purview of this 

Wage Board . 
(b ) To work out a wage structure based on the principles of wages os set 

forth in the report of the Committee on Fair Wages. 
Explanation . In evolving a wage structure , the Board should , in addition to 
the considerations relating to fair wages ,also take into account- - 

( 1) the special features of the limestone dolomitę mining Industries ; 
( 11) thc nccds of these industries in a developing economy, 
( ili ) the requirements of social justice ; 
( iv ) the impact of the wage structure so evolved , on the cost of production 

of industries consuming limestone and dolomite ; 
( v ) the necd for adjusting wage differentials in such a manner as to provide 

Incentives to workinen for advancing their skill; 
( vi) the desirability of extending the system of payment by result. 

Explanation : In applying the system of payment by results the Board shall 
keep in view the necd for fixing a minimum ( fall back ) wage and also to safeguard 
against over-work and undue speed . 
(c ) To consider the demands for the introduction of a gratuity scheme on 

an industrywise basis ." 
From the above terins of reference the Board was required to devise a wage 
structure on principles of wages as set forth in the report of the Committee on 
Fair Wages . In doing so the Board in Chapter V noticed the general yrinciples . 
In para 5 , 1 it confined its attention to the report of the Fair Wages Committee 
of 1949 together with the resolution of the 15th Session of the Indian Labour 
Conference held at New Delhi in June 1957 laying emphasis on the norms of need 
based wage . In paragraph 5 .2 . Supreme Court decision of Reserve Bank of India 
V8. Their workinen ( 1965 ( 2 )LLJ 175 ] with regard to the concept of fair wage as 
conceived by the Fair Wages Committee wag referred . The principles of wage 
fixation were stated in paragraph 5 . 14 at page 24 and subsequent paras with special 
emphasis on need based wage as mentioned in paragraph 5 . 18. In paragraph 5 . 19 
at page 20, the position which the Board adopted in this regard was stated in 
following terms: - - 
" 5 19 .- - When the need based wage is taken to be the same as minimum 

wage, it follows that the fair wage should be higher than the reed bas 
ed wage . It has been mentioned by the 15th Indian Labour Conferenco 
that the wage boards should go into the details of fair wage in respect 
of each industry on the basis of the recommendations cortained in 
the Report of the Committee on Fair Wages . Due to this special 
reference to fair wages , it would be apparent that the resolution has 
only attempted to prescribe norms for a minmum or need based wage 
and the fair wage, which is of a higher type, has to be clealt with 
by the Wage Boards. Apparently , no useful purpose would be served 
hy going further into this matter ; because this Board has found that 
even a need based wage cannot immediately be introduced in this 
industry . The need based wage in terms of money will depend upon 
how it is interpreted and what items are taken to constitute , food , 
clothing , etc ., provided in the need based wage resolution . Workers 
representatives are usually inclined to take a liberal view of the 
requirements of food , clothing, housing , etc ., while the employers will 
prefer to calculate the need based wage in a manner that when the 
various norms of the need based wage are computed into monetary 
terms the total does not appear to be far in excess of the existing 
wages , as plcadings of almost all the employers have been that 

their cxisting wages were adequate and no increase was warranted . 
The special featuri- s of the industry and the importance in the developing economy 
of the country were noticed in paragraphs 5 . 24 and 5 . 25 at page 28 . In paragraph 
5 .28 at page 29 a significant observation was made as follows: 
" It is gratifying to note that both the parties realise that labour management 

cooperation , efficiency and higher productivity are necessary for a 
successful working of the industry . The Board is of the view that the 
introduction of a proper wage would lead to the creation of a settled 
mining labour forcc as against the present semi- agricultural type of 
Vabour, and peaceful conditions would prevall in the industry thug 
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l ulfilling an important need of the industry , namely a contented and 
satisfied labour ready to cuoperative in achieving the higher produc 
tion of these minerals, us envisaged during the IV Plan period . The 
mechanisation of mulicy and facilities to be provided in that coulcction 
are matters of about which the Board wou . d not like to express any 
opinion , becausc all inines may not be amenable to incchanication and 
che foreign exchange requirements will have to be determined for the 
import of such machinery which is not available in the count, y , 1 
view of the overall economic position and balance of payment. The 
Board however fcels that all legitimate needs of the limestone anu 
dolomite mining industrics should be given due consideration by the 

Government." 
While considering the prevailing rates of wages , at page 33 from para - raph 5 .45 
konwards it was pointed out in paragraph 5 .47 that the practice with the wage flxing 
authorities had been to take account of the prevailing rates of wages while deciding 
the demands of wage rise and in the succecding paragraph 5 .48, the Board conceded 
lhe position that the absence of organised industries 1:1 the locality made compari 
son between wages in the industries under considerations with those of other s dilli 
cult. It was, however , pointed out that the nature of work in the Limestone and 
Dolomite mines can be considered comparable with the work of open cast mining 
jn coal mines and in the iron ore mines. As a matter of fact , the Board was consi 
derably in [Iluenced by the fact that wages in coal mines and iron ore 
mining have been increased , but not in the limestone and dolomite 
Industries , A pcrsual of these paragraphs would show that the Board 
did not approach the question on the lines indicated by the Hon ble 
Supreme Court in Express Newspaper case and relterated in Bajrang Jute Mills 
case ( supra ) so as to deal with the problem on industry - cum - region basis and to 
group units into different clases as well as to take a fair cross - section of the group 
in any region . The difficulties in taking a fair cross - section were noticed in para 
graph 5 . 53 at page 35 after stating the concept of paying capacity in paragraphs 
5 ,50 to 5 .52 . The conclusions about the paying capacity was state in paragraph 
5 , 80 at page 38 . The whole thing was summarised as follows:-- 
" Taking an overall view of the present economic position ofthe industries 

under consideration and the future possibilities , the Board has come 
to the conclusion that the position of the industries in view is satis 
factory and likely to be better if economics are effected and the indus 
tries function properly . The Board realiscs that cost of all items of 
expenditure, particularly of the stores spare parts , etc . is increasing 
and due to devaluation the imported materials are costing more . But 
thy industry has been able to bear all these increases and it should not 
be difficult for the industry to absorb the wage increase which are of 
an unavoidable nature. It is difficult to ignore labour s argument that 
why their wages should not rise when their cost of living has increased 
enormously and when the industry is paying more for every other 
item of cost, why not for labour ? In the Roard s view the limestone 
mining industry and dolomite mining industry are in a position to bear 
the impact of wages that are being proposed by the Board . They 
can achieve the necessary paying capacity and improve it if certain 
reasonable meaures are taken in that direction . The special needs of 
the industry in certain areas were always kert in view . At the stage 
of granting interim wage increase for the limestone mines whose entiro 
production was being use for burning in lime kiln for the manufacture 
of lime, lower wage increases were recommended . In connection with 
the final wage structure also the units in which the procent wagey 
are low are being given the facility cf ircreasing their wages in a 
phased manner so that in course of time the wage level in their units 
also comes up on a level of wages in the inits for which an immediate 
comparatively higher minimum wage is being prescribed . This 
arrangement would avoid any hardshio that was likely if a sudden 

wage increase in these units also had been recommended ." 
The waec structure was then devised in Chapter VI and the mines were grouped 
not with regard to their locations and regions but on the basis of waves naid . 
These mines were grouped into three classes I. II and III and wages were thereafter 
Axert. The manner of phasing wages so as to bring the level of wape ; in croup 
"III was explained in paragraph 6 . 34 with the result that all mines will are to come 
un to the level of groud Ill in a phased manner after a certain number of years 
without regard to the payiny capacity . These in brief are recommendationg of the 
Wage Board and the approach adopted in devising the ware . It is manifest that 
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because of the difficulties pointed out by the Board , the principle of region -cum 
industry and taking a fair cross - section of the m ustry 11 each region had not 
been auoplea and Luie concept uI paying capucity was rot adneied to in the sylld 
circumstances of the industry. ( Paragraph 5 . 50 to 31). lu parculupul J . . . vhę 
Board observed that " the Wabc structure should hn uhlium , as far as poss .blc , so 
as to avuld Industrial unrest and unlair compclition between the einployers thein 
selves. " For failure to aproach the subject on the well known principle of industry 
cum - region and to take a fair cross - section of the industry in each region 
together with the tact that principle o capacity to pay was IWilled 
and repicentalive cross -section to not buen taken the reconinendation , I the 
Wage Board suffered from serious infirmities and are incapable oi bcino acepled . 
The Wave Boara considered thau thu qucstion ul capacity to fly was chant 
when a neer based wage wis ben evolved . The n ept of need based nije is 
Iut the same as minimum wage as was poinicd out by the Hon ble Suisine 
Court in Hindustan Times Lid . Vs. Their Workrien 1963 ( 1 ) LLJ lid at p . io . it 
was expiwined that above the in . linum wage was a falr wage which iniy lughly 
be said to approximate to the need based minimum in the song of the wage which 
15 auu - yua io cover the normal needs of an average en . ployce iegarded to a 
humti teins in a civilised society . Ihe capacity to pay would be a relevant 
con indi ration in determining the hecd bused minimum as was pointed out the 
National Labour Commission also in paragraph 16 . 31 at page 238. It was observed 
that " the need based minimum wage is also a level of fair wasc and represents 
a wage higher than the niiniinu ubtaining at present in many lields , though it is 
only in the lower reaches ou lhe fair wagc . Consequently , the questioni cť puying 
capacity is a relevant consideration even when a need based wage is 10 be 
evolved by the Wuge Board . The Board in paragraph 2 . 10 Chapter 1 pas ? 6 nc ticed 
the fact that allout 73 per cent of the total production ou limestone was consumed 
by the cement industry and which was beyond the purview of the Board . It 
further noticed the fact that out of the rest 27 per cent, a mujer purtici iu eink 
consumed by the iron steel industry as a flux . It is well known that most of 
the Iron steel works have their own captive mines. It is a small percentage 
Gif limestone miring which was covered by the Wage Board . For Madhya Pradesh 
in para 1 . 20 the special features were noticed . It was also noticed that in old 
Madhya Piadesh ilmestone was trated as a minor mineral and the leases are given 
by Marlby s Pradesh for five to ten years , the royalty of which is more than for 
major inineral leases. The employers who hold minor leases thus are at a dis 
advantay , in the matter of royalty payable on the leases . The working conditions 
and the capacity of the industry of Satna area was not taken into account inde 
pendentle by the Wage Board and having failed to apply the principles of region 
cuin - iraustiy and the paying capacity of the employers of a particular region the 
Waze Board recommendations cannot be implemented specially so when most of 
them have suffered usses during the last five years for which their profit ard loss 
arcuunts were required to be filed , a fact which would be considered in detail 
under Issuc No. 7 , 


Issue No . 6 , -- The plea of the employers that the recommendallons of the 
Board for piece rated workkers is incapable of implementation is untenuble . The 
Wage Board dealt with the question of piece rate from paragraph 0 .53 (page 55 ) 
to 6 .65 page 57 ) and gave a Anal recommendations in paragraph 6 .65 together with 
à minimum fall back wage . The recommendation is clear that the piece raters 
would also get an increase with the minimum wage of Rs. 4 , Rs. 4 . 50 and Rs. 5 per 
day in groups, I, II and III mines and it further provided that a piece rated worker 
of the corresponding category shall also got an increase by 33 1 / 3 per cent for the 
samc work load . It provided that the daily fall back wage should be 80 per cent 
of the time rated workers of corresponding catepory . There should he no difficulty 
in implementing the recommendation of the Wage Board recommendations are 
found to be acceptable qua these employers . 


Issue No. 7 . - The capacity of the employers to hear the burden of irricase in 
wages as recommended by the Wage Board is an important factor Whether the 
rernmniendotions should be implemented or not will primarily depend on this 
question . The employers have laid special emphasis on the point that they have 
no financial capacity to bear the burden . This inay be examincd in some detall. 


M / s Derni? Lim Company (Employer No. 1 ) - - The employer has Aled Exts . 
E / 7 to Ex . E -11 A which are copies of the profits and loss accounts of the company 
for the years 1964 - 65 . 1965 - 66 , 1966 -67 and 1957 -68 . A perusal of these documents 
would show that in the year 1964 - 65 the company suffered a loss of Rs. 50 ,000 / 
This loss is for the period ist April, 1964 to 31st March , 1965 . During the period 
1st April, 1965 to 15th October , 1965 the company suffered a loss of Rs. 1, 647 / -, 
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In the year 1965 - 66 the company suffered a loss of Rs. 18 ,647 / -. In the year 1966 – 
67 the company suffered a loss of Rs. 21,027 / - . In the year 1967 -68 lhe total loss . 
was Rs. 1,81,454 / - out of which the total loss for the Satna Lime Stone Quarry 
was Rs. 24 , 107 / 

M / 8 Dyers Stone Lime Company ( P ) Ltd . (Employer No . 2 ). - This employer 
has also fled Exis . E / 1 to E / 5 which are printed copies of the balance - sheets and . 
profit and loss accounts for the years 1963 -64 , 1961-65 , 1965 -60, 1966 -67 and 1967 -68 . 
The Anancial year of the company is from 1st July to 30th June . The balance 
sheet and profit and loss account for the year 1963 -64 show a proílt of Rs. 12 , 850 / 
The balance sheet and profit and loss account Lor the year 1964- 65 show a pront of 
Rs. 1, 976 / -. The balance sheet and profit and loss account for the year 1965 -66 
show a loss of Rs. 2 ,630 / -. The balance sheet and proft and loss account for the 
year 1966 -67 show a profit of Rs. 13 , 705 / - The balance sheet and profit and loss 
account for the year 1967 -68 show a loss of Rs . 3 ,614 / 

A perusal of Exts . E / 1 to E / 7 will give the following position with regard to 
the roserves of the company : 
Reserve as on 30th June 1964 

, , Rs. 1 , 17 ,579.00 
Reserve as on 30th June 1965 

Rs. 1,07 - 344.02 
Reserve as on 30th June 1960 

. . Rs. 83, 589. 72 
Reserve as on 30th June 1967 

... Rs. 59,175 .00 
Reserve as on 30th June 1968 

. .. 66 ,866 .59 
The general rçserves of the company have gradually been depleted . In the year 
ending on 30th June 1968 there was practicaliy no general reserve of the company 
and whatever reserves the company has are only the development rebate reserve . 

M / s Dyers Stone Lime Company have also Giled Exts . E / 41 to E / 48 supported 
by an affidavit of Shri N . Macede who is the Director of the Company. These 
exhibits are profit and loss accounts in respect of the Satna Wurks. The docunient 
Ex . E / 44 which is the profit and loss accoont for the year ending on 30th June 
1964 shows a net profit of Rs. 12 , 849 .94. Ext. E / 15 which is the proft and loss 
account for the year ending on 30th June 1465 shows a profit of Rs. 1970 / -. Ext. 
E / 46 which is proiit and loss account for the year ending on 30th June 1960 shows 
a net loss of Rs. 2 ,638 .92. Ext. E / 47 , proſit and loss account for the ycar ending 
on 30th June 1967 , shows a net profit of Rs. 13, 744 .63 . Exhibil E / 48 which is also 
profit and loss account statement for the year ending on 30th June , 1968 shows & 
net loss of R9, 3 ,613 . 52 . In the affidavit liled alongwith the above mentioned dicu 
ments , Shri Macedo has deposed that the prollt and loss account of the Satna 
division reflects the profitability of the Ochre mines , the working of the lime stono 
mines and quarıies by themselves showed losses Lecause of the drawbacks of the 
working of the minęs as such . Wherever profit is shown is due to the working of 
Ochre mines . 

The company has filed Exhibit E / 16 which shows the average selling price of 
lime stone during the ycars 1966 to 1969. Exhibit E / 18 shows that the selling 
price of lime stone in the year 1966 was Rs. 10 . 50 and on May 1969 It was Rs. 10 . 35. 
Exhibit E / 10 - C also shows that on the whole sale price of lime store has not 
Increased appreciably . 


M / s S . N . Sundcrson and Company (Employer No. 3 ). — This company has fled 
the balance sheets and profit and loss Clounts marked Exhibits E / 12 to E / 16 . 
Their financial ycar is the calendar year. The profit and loss account for the 
year 1964 shows a profit of Rs. 17 ,056 ) -, The profit and loss account for the year 
1965 shows a profit of Rs. 3 ,948 / -. The profit and loss account for the year 1966 
shows a profit of Rs. 260 / -. The profit and loss account for the year 1967 indicates 
that there was a profit of Rs. 397 / - only . The prolit and loss account for the year 
1968 shows a loss of Rs. 28 ,532. 

M / s S . N . Sunderson and Co. have Aled a comparative chart of sale price of 
lime and lime stone as on April 1966 and as in May 1969 marked Exhibit E / 41 
and also comparison of cost increase during the same period which has been marked 
Exhibit E / 42 . Exhibit E / 41 shows that the sale price of lime stone from Rs. 5 . 50 . 
per ton to Rs. 7 . 75 per ton in April 1966 come ciown to Rs. 6 ,00 per ton as on May 
1989 . Exhibit E / 42 shows that thc total cost of production as in April 1966 was 
Rs. 26 . 94 per ton whereas in May 1969 the cost of production was Rs. 34 ,61. It also 
shows that the labour cost in production per ton in April 1966 was Rs. 2 . 21 and 
in May 1969 it was Rs. 3 .49. Exhibit E / 42 also shows that there has been an in 
crease in the cost of lime stone , coal price, coal freight and royalty as prevalling 
In April, 1966 . 


SEC. 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 25 , 1970 , SRAVANA 3 , 1892 


3195 


M / s Chaurasia Lime Company (Employer No . 7 ). - The employer has filed the 
profit and loss staterrients for the year 1964 to 1967 which have been marked 
Exhibits E / 32 to E / 35 . Their financial year is also the calendar year . The profit 
and loss account for the year 1964 shows + profit of Rs. 16 , 040 / - . The profit and 
loss account for the year 1965 shows a profit of Rs. 17, 674 / - The profit and loss 
account for the year 1966 shows a prolit of Rs. 20 ,482/ The profit and loss 
account for the year 1967 shows a profit of Rs. 10 , 260 / 

M / s Chaurasia Lime Company filed as alidavit Exhibit E / 51 which gives a 
picture of the increase in the lime rate from April 1966 upto May 1969. In para - 1 
of the said affidavit it is shown that in April 1960 the lime rate was Rs. 165 / - to 
Rs. 185 / - whereas upto May 1969 the rates have been from Rs. 172 / - to Rs. 180 ) - 
per 100 maunds. Para 3 of the document Exhibit f / 51 gives the comparative cost 
of production . From this it would appear that in April 1966 the cost of coal was 
Rs. 23 .09, railway freight Rs. 21 ,54 , royalty Rs. 11 .50 whereas in May 1969 the cost 
of coal was Rs. 30 . 89 , railway freight Rs. 23. 10 royalty on lime stone Rs. 2.00 . 
In para 5 of Exhibit E / 51 It is also stated that whatever sught increase was there 
in the sale price of lime stone has offset by the increase in other elerrients of the 
cost of production . It is also evident that the royally over lime slone has in 
creased by 66 per cent. 

M / s Baghallhand Product Ltd . (Emploijer No. 9 ). The employer has filed 
balance - sheet and profit and loss accounts for the ycar 1961 to 1968 which have 
been marked Exhibitz E / 27 to F / 30 . Their financial year is also the current year. 
The proill and Joss account for the year 1944 shows a losy of Rs. 8 ,315 / -. The 
profit and loss account for the year 1965 shows a piont of Rs. 368 / -. The profit 
and loss account for the year 1966 shows 7 prolit of Rs. 3 , 860 / -. The profit and 
loss account for the year 1967 shows proílt ol Rs. 3, 183 / -. The profit and loss 
account for the year 1968 shows a profit of Rs. 5 ,880 / 

M / s Baghalkhand Products Private Limited filed an affidavit marked Exhibit 
E / 15 which gives a comparison of the " ist of production and the sale price of 
lime stone. In para 4 of the affidavit it is stated that in 1969 the company closed 
the quarry with effect from 26th January , 1969 and the sale of lime stone was 
done only upto March 1969 . 

Besides this, oral evidence was also producd , B . W , 1 Shri B . D . Kalia who 
is a partner of M / s S . N . Sunderson and company has stated that the copies of the 
balance - shest and profit and loss account which have been fled from 1964 to 1968 
were correctly prepared . The balance sheet and profit and loss account for the 
year 1969 was not prepared but there will be loss again in this year . He has also 
stated that there has been increase in royalty from 8 annas to 12 annas for the 
year 1984 and at present it stood at Rs. 1 .35 per ton . The incrcase took place only 
last year , 

E . W . 3 Shri A . K . Johar who is the General Manager of M / s Diwan Lime Com 
pany has stated that formerly the financial year of the company was from 1st 
November to 30th October but a change was adopted . The proflt and loss accounts 
which have been filed from 1965 to 1968 were correctly prepared for the period 
1st November 1963 to 31st December 1969 they have not subnutted the same but tho 
loss is estimated to be Rs. 50 ,000 / - to Rs. 00 ,000 / - , 


E . W . 4 Shri N . Macedo has stated that Exhibits E / 44 to E / 48 were the profit 
and loss accounts for the Satna Mines which are based on the audited accounts . 
Since they have to compete with cement and because of the recession , the business 
is not profitable . 

The element of wage cost and the total of cost op production of lime stone 
in 80 per cent at pit head and the percentage comes down to 50 to 60 per cent at 
the point of use or sale . Lime stone is classified into major mineral and minor 
mineral. Lime stone used for the manufacture of lime is treated as minor mineral 
and the royally charged is Rs. 2 / - per ton by M . P . State . Lime stone supplied to 
other industries like steel and cement is treated as major mineral and the royalty 
fixed by the Government of India is Rs. 1 . 25 per ton . There are two major firms 
namely Satna Lime Stone and Hindustan Steel Company cach of which supply 
about 500 tons of lime stone per day . Their cost of production is less than their 
cost of production . 

E .W . 6 Shri S . Majumdar has vouchsafed to the audited balance sheets and 
profit and loss accounts Aled . 


E . W , 7 Shri Ramchandra Agarwal has stated on behalf of M / s Chaurasia Line 
Company that the documents Exhibits E / 32 - A , E - 33 / A , E - 34 - A and E / 35 - A are 
correct. He has further stated that the document Exhibit E / 51 contains the cor 
rect figures . 
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From the entire evidence of the management with regard to the financial capa 
city of these companies , it is ev .deni that the financial position is not sound , and 
the E .yubwyers have no financial capaciiy to buai ury addilluna : buiden by way of 
increase li ha - s . In the case ul li , Vivan Lim : Sionc company , Shi A . K . 
Juler 2015 General Manager of ine corony has stated that alıncugh the 
accounts of the company for the period from Ist November 1968 to 31st December 
1903 have not been subniitted yet there will be a loss of act Rs. 30 ,000 / - to 
Rs. 60 ,000 / - 12 View of thesa losses the company has no iesei ves. 

In the case vf M / s Dyers Stone Company Private Limited , the profits are very 
meagre . The decurrent Evilbit E / 5 shows that in the year 1966- 38 there has been 
a loss . lt is a i in evidence that the company s l _ selves have gradually been 
depleted and hence this company a so had no financial capacity to bear any addi 
tional busden by way of increase in wages 

In the case of M / s S . N . Surderson and Company, the profits have been very 
meagre for all the years . In the year 1968 the company has suffered heavy loss 
01 Ks. 28 ,523 / - : Bonge this company is also not in a position to bear any additional 
burden by way or any increase in wages . 

MI / s Chaliasia Tinc Compo .iy cained profits during the years 1964 to 1967 . 
After the payment of income-tax at the rate of 50 per cent, the profits will be 
further reduced to one half. 

Shri Ramchander Agarwal E . W . 7 has stated that the increase in the sale price 
of lime and ime stone is not in the same proportion as the increase in the cost of 
other items of production . It is , theiefore evident that the margin of profit for 
the company in the sale of lime stone is not high and this company has also not 
the financial caparity to bear any additional burden . 

M / s Kahanson and Company Private Ltd . have closed their mines with effect 
from January 1969. Shri Majumdar E . W . 5 has stated that the mines have been 
closed on account of the uneconomic result. The profit and loss accounts submitted 
by the company also indicate that the uronits are very meagre and hence they 
have also not the financial capacity to rest any additional burden by way of 
increase in wages . 

NI / s . S . K . Kahansons and National Stone Lime Co., (Einployers No . 4 and 8 ) . 
As the plea was that they have completely closed their business from 1965 , no 
accounts were filed . If they have closed the business a subject which could 
be discussed separately under a different issue, there is no question to consider 
their paying capacity . 

Coming to M / s . Harry Mining Corporation the plea was that it is a proprie 
tary concern with head office at Calcutta and have complete y closed their 
mining from February 1969. One of the leases expired in 1966 in the other 
* lease which is subsisting is of a very inferior quality . The laces were under 
Minor, Mineral Rules and the royalty payable were Rs. 2 per ton . It was small 
business of 20 to 25 workers only on piece rate contract system . They filed the 
Profit and Loss Accounts for years 1964 to 1968 as well as Balance Sheets which 
are Exhibit E / 17 to Exhibit E / 22 . In all these years the company , wulfered heavy 
losses as shown in Exhibit E / 22 and are as follows:- - 

1964 Rs . 30 , 248 . 18 . 
1965 Rs. 45 , 044 .58. 
1966 Rs. 28 , 360 . 98 . 
1967 Rs. 74 ,112 . 26 . 
1968 Rs. 67, 155 . 26 . 


Rs. 2 ,44 ,922: 36 paise 


For Jaiswal Limestone Company, according to the evidence of Shri K . C . 
Banerji, a partner of the company it started functioning in 1964 and its main 
business was to supply limestone to Durgapur Steel Plant. The first work order 
( Exhibit E / 27 ) was received in 1966 followed by two subsequent amendments 
Exhibits E / 28 and E / 29 . Before that they used to sell through their agent on 
the spot. They have to adhere and abide by the contract with the steel plant 
which was based on the basis of the then prevailing wages . Evidently , any in 
crease in wages will not be taken into account by the Steel Plant and they will 
have to supply on the basis of the existing contract. Besides holding a Minor 
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Mineral Lease as a cottage industry and paying royalty at Rs. 2 / - per metric 
ton , they are sullering under another disadvantage because of ine distance of 
their mine which is some ten to fouitcen nilles away from the neurest rail head . 
The Profit and Loss Accounts 1965 -66 , 1966 -67, 1967 - 68 show a net loss of 
Rs. 7610 - 20 , Rs. 41071- 26 , Rs. 12352 .94 respectively . They also therefore have no 
capacity to bear any increase in the burden of wages . 

The result is that none of the employers have the capacity to bear any in - - 
crease in wages . 

Issue No. 8 . — The plca of the employers that the wages paid by them compare 
favourably with prevailling wages in the region remained unsubstantiated as no 
evidence was tendered on this question . On the other hand , Shri B . D . Kalia 
( E . W . 1 ) admitted that the entire limestone mining industry is concentrated within 
a radious of about 60 miles in which there are 40 to 50 limestone quarries and 
that wages and other conditions of service are piacically the same for the entire 
industry within this area . There is no evidence as to what are the tv2gcs oť other 
concerns. It follows therefore that wages are practically the same in the entire 
region , and those paid by ihe present ninp oyers are not more than of cthers in 
that region . 


Issue No, 9 . - This relates to Issuc No. ? under reference on Bonus. It is not 
disputed that statutory minimum ot 4 per cent as prescriled ly the Payment of 
Bonus Act has been paid . 

The Profit and Loss Accounís for such of them which are running concerns and 
have not closed down their business in 1961 show a act loss or every little profit 
In 1960 except in the case of Chaurasia Lime Company which made a poſt of 
Rs, 20 ,482 . it is a partnership company and after making allowances for deprecia 
tion , national income tax , interest on the invested capital of both the partners at 
8 . 5 per cent and partners remuneration at 2 ,5 per cent of the gross polits as per 
schedule to the Payment of Bonus Act, there is a deficit and only 4 per cent is 
payable . The calculations worked out as urrler (ride written argunients ) . 

Rs. 
Net profit as per Profit & Loss Accou 11 --- Exhibit R 34 . . . . 20 ,482 . 00 
Add provision for bunus . . . . . . . . . 2 ,763 . 00 

23,245 . 00 


schedulo eat and narintas interes par 


Rs. 


Gross Proſit 
Lars depreciation as sututory 
Rates : 
T .N . M .P. A ., 2248 on Rs. 8877 .00 @ 20 % . . . 
Air compressor on Rs. 33471•63 ( 12906 . . . 
Jecp M . P. A . 1928 on Rs. 7 ,000 & 20 % for six mouth . 


. 
. 
. 


. 
. 


1,775 .40 
6,694 - 32 
700 . 00 


9 , 169 : 72 


9 ,769 .72 
14,075 . 28 

3 ,518 . 82 
10 ,556: 46 


Income tax at 25 % * 


. 


Return ofartners cap tal 8 . 59 011 Rs. 92,775 ( capital at the 

beginning of the ycar as evidenced in Exhibii F 33 - A being the 
capital as on 31 - 12 - 65 taken to be the capital on I - I- 60 , 


7 ,886 . 00 


2 ,670 - 46 


Partners re muneration in accordance with item 5 of 3rd Schedule 

being the amount equal to 25 % of the gross profits . 


5,836 . 00 
3 , 165. 54 
NIL 1 


Available surplus 
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It is clear that the workmen are not entitled to any additional bonus other 
than the minimum already paid . 


Findings on Specific Issues 
M / 8. Dyers Stone Lime Company: - - 
Issue No. 1 and 2 . — Both these issues may be taken up together. 

It was pleaded on behalf of the employers that there is a conciliation settle 
ament dated 16th July , 1964 , between the employers and the Union on the question 
of wages and which has not been terminated in accordance with law . As such , 
it was contended that the reference is bad in law . On the other hand , the Union 
contended that the said settlement had been terminated by means of notice Exhibit 
W / 1 . The settlement in question no dobut relates to wage rates but it is also 
provided that the rates would he reconsidered on the final recommendations of 
Wage Board on mutual negotiations. The settlement therefore itself envisages 
revision of wages on recommendations of the Wage Board and when a demand 
is made by the Union for implementation of Wage Board recommendations it is 
Implied therein that there had been failure of negotiations. Apart from this , the 
Union has Aled a copy of notice dated 30th August , 1967, Exhibit W / 1 , Shri 
Chandra Shekhar Tiwari ( W . W . 1 ) General Secretary of the Union sweared that 
the settlement had been terminated by means of this notice . Although the manage 
ment denied to have received this notice , yet I do not find any reason to disbe 
lieve Shri Chandra Shekhar Tiwari that such a notice was in fact sent by him . 


The employers further contended that even if the notice be presumed to have 
been sent, there was no evidence tended by the Union that the Union 
represented majority of the workmen and as such there is failure to comply 
with the provisions of Section 19 ( 7 ) of the I. D . Act. It is not the case of the 
employers that there was any other Union representing the workmen and func 
* tioning in the mines of the employers . It will therefore have to be presumed that 
the Union represented majority of the workmen . So much so about Issue No . 2 
regarding conciliation sett ement dated 16th July , 1964 . 


As for Issue No. 1 , the Union pleaded that the employers agreed to implement 
Wage Board recommendations by means of two agreeinents dated April and August 
1904, There is no agreement of August , 1964 . There is one dated 16th July , 
1964 , Exhibit E / 37 and about which reference has already been made . 


As for agreement alleged to have been made in April 1964 , there is no evidence 
whatsuever that any such agreement took place between the employers and the 
Uninn , Except for stating the fact in the pleading, no attempt was made by the 
Union to prove the existence of such an agreement, nor was the point even 
referred in arguments . As such , it will have to be held that there were no agree 
ments dated April and August, 1964 and the plea had been taken rather loosely 
and Ilght heartedly . This issue therefore is decided against the Union and Issue 
No. 1 against the employers . 

M / s. Dewan Lime Company . Except raising a plea that the wages paid by the 
employers are adequate and fair , no attempt was made to substantiate the fact 
- and to show that the wages paid are higher in comparison with other cmployers . 
Even in agreements no reference on this plea was made. As such the issue will 
have to be answered in negative . 

M / s . S . M . Sunderson and Companij . - It was pleaded that the employers had 
entered into a settlement with five workers as representatives of the workers on 
30th March , 1967 (Ex. E / 40 ). This is not conciliation settlement but an indepen 
dent agreement. There is no evidence that the contracting workers were really 
representatives of the workmen , None of them came in evidence . Shri C . S . 
Tiwarl descrihed this agreement as a bogus one of which he has had no know 
ledge . Shri B . D . Kalia , a partner of the Arm did not state why no settlement 
was made with the Union . According to him , the five signatories were repre 
sentatives of contract labour and one of them , if not two, was atleast a Contrac 
tor. He stated that a charter of demands hed heen given by the representatives 
of workers , but none was filed . How he had satisfied himsell that the five 
signatories were representatives of workmen had not been stated by him . There 
is no endorsement in the agreement Ex . E / 40 that copies were sent to authorities 
concerned . Consequently , this agreement is of no value and would not debar 
the Union from raising the dispute . 
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The employers in their written argumennts contended that this agreement had 
been accepted as binding in the interim award recorded by the tribunal. A 
reference was made in paragraph 2 of the award to the existence of this agree 
ment and no comments were made about it. Since it was advantageous to workers 
In comparison with the second interim relief , no interim relief was given This 
is not acceptance of the agreement on merits . 


M / s, Harry Mining Corporation , - Issues 1 and 2 . The points covered by these 
Issues have already been dealt with the referred under genneral Issue Nos . 3 , 4 , 7 
and 9 . From the evidence of Shri Beharilal Nigam , it is established that the 
employers held minor mineral leases and the royalty payable has been increased 
to Rs. 2 / - per ton from 0 - 50 p . per ton . Only 20 to 25 workers in 4 or 5 parties 
each headed by one as a contractor have been working in the mining operations. 
This is evidently a small struggling concern and the mining operations have been 
stopped under one lease and that there is practically no working now . On kehalf 
of the Union , it was alleged that the company has been carrying on operations 
under a different name and that sometimes it is known as Harry Mining Corpora 
tion and sometime as llarry Stone Lime Company . Shri Chandra Shekhar Tiwari 
besides stating this fact relied on document Ex . W / 2 dated 19th March , 1964 . 
Shri Beharilal Nigam disowried knowledge about this . He, however, admitted 
that M / s , Harry Stone Lime Company is still in existence and is a separate flrın . 
But who is the proprietor is not known . The two seem to be dlllerent firms and 
Harry Stone Lime Company appears to be independent of this employer . In any 
case , Sri Chandar Shelchar Tiwari admitted that he knew only one mine of the 
Company at Bambhaur and the knowledge about its working is here say . It has , 
therefore , to be held that this employer hold leases as minor mineral from State 
Government and carried on operations as a cottage industry . The wages paid are 
In parity with other concerns in the region . 

M / s. Jaiswal Stone Lime Company , — This aspect of the matter has already 
been discussed under general issue No. 7 regarding the paying capacity of the 
employers in general including this employer M / s . Jaiswal Stone Lime Company . 
Since the conipany is engaged mainly in extracting 2110 mining limestone for 
supply to Durgapur Steel Plant on a long terni contract basis , as held already , 
there is no scope for increase in wages . 

M / s . S . K . Kahansons.- - It was pleaded that the mining operation of this com 
pany was completely closed in 1965 and Sri I . P . Singh ( E . W . 2 ) caine in evidence 
to state the fact . According to him the business was closed before the demand 
was made which resulted in this reference . In support of this documentary 
evidence was also tendered as Ex . B / 43 which is a certificate of Sales Tax Officer, 
Satna , intimating that the registration certificate has been cancelled , Against this 
evidence , Sri Chandra Shekoar Tiwarl stated that M / s . S . K . Kaliansons and 
Company changed their name into M / s. S . K . Kahansons (Stone Lime) Company 
Private Ltd ., and that M / s . National Stone Lime Company and S . K . Kahansons 
and Company have merged into one. Even if this is true, it means that a sepa 
rate limited company as an independent juristic entity has come into existence . 
So far as the present employers are concerned , it is therefore established that the 
company ceased to exist in 1965 long before the demand was made in 1969. The 
reference therefore for a closed Industry is bad in law as held by the Hon ble 
Supreme Court in Plpraich Sugar Mills Ltd ., case ( 1957-I -LLJ 235 ) and Banaras 
Ice Factory Ltd ., case ( 1957- 1- LLJ 253 ) . 


National Stone Lime Company. -- As in the case of M / s. S . K . Kahansons and 
Company, this employer also pleaded that the company closed its business in 
1965. Sri T . P . Singh ( E . W . 5 ) a constituted attorney of the emplovers came in 
evidence and stated that there was only one quarry and the operation was stopped 
in 1965 . The company also fled a certificate of the Sales Tax Officer (Ex. E /49) 
stating therein that the registration has been cancelled with effect from October, 
196 .3 . Srl T . P . Singh further stated that no staff was employed since 1965. Ag 
against this evidence , there is practically no evidence . On the other hand , as 
observed in the casc of S . K . Kabansons and Company , Sri Chandra Shekhar 
Tiwari admitted that National Stone Lime Company has merged Into S . K . Kahan 
sons ( Stone Lime) Company Private Ltd . In other words, he conceded the posi 
tion that National Stone Lime Company had ceased to exist. Since the business 
of the company was closed before the demand was raised , the reference, as held in 
the case of S . K . Kahansors and Co ., is bad in law . 


Bachelkhand Products Limited Satna . It is an admitted position that M / s. 
Baghelkhand Products Ltd , closed the business with effect from 201h January , 
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1969. This wes admitted by Sri Chandra Shekhar Tiwari also . It is contended 
on behalf of the employers that since the closure took place before the reference 
which is dated 24th April, 1969, the reference is bad . The conclliation failure 
report, however, shows that ihe denland had been made in December , 1967. The 
material date is a date of demand and not the date of reference us held in Pip 
raich Sugar Mills Ltd , V s , Pipraich Sugar Mills Mazdoor ( 1957 - I - LLJ- 235 ) . As 
observed at page 239 the only requirement is that there should have been an 
industrial dispute before the reterenice is in de and if the dispute had arisen 
before the closure, the validity of the reference would not be affected. The con 
cluding passage of the paragraph is materlal and may be reproducea 
" That section only requires, apart from other conditions, with which we are 

not concerned , that there should be an industrial dispute before there 
can be reference, and we have held that it would be an incustrial 
dispute if it arises out of an existing industry . If that condition is 
satisfied , the competence of the State for taking action ulire that 
section is complete , and the l act that the indust y has since been 
closed can have no effect on it iny other constru lion would , in our 
opinion , result in serious anomalies and grave injustice . If a work 
man improperly dismissel raises in iridustrial dispulled and bevore 
action is taken by the Governmeni ihn industry is closd, what 
happens to the right which the Aci gives him for appi priale relief , 
if the Açt vanishes into thin air as soon as he ind 151- V is closed ? 
If the contention of the appellant is correct, what is the a tu perent 
an employer who intends, for goou and commercial Irun, to close 
his business, from indu ring on a large scale in unfair labour prall - 
tices , in victimization anii in Iruklul dismissals , anıl e5 ( ning lhe 
consequences thercof ty cinsin ! 1011n the iusto ? Je tik 173 
on a true construction ofS the power of the Stale to make a 
reference under that scction int _ t he determined with refo om man not 
to the date on which it in mare but to the date on which tin right 
which is the subject -matter of the dispute ains, and that ihn ynachi 
nery provided under the Art would lie atai - 7 le for working cut the 

richts which had accruri noior to the dissolution of the business." 
The reference therefore is not had in law re far as this emloyer is concernini. 

Denisenm Trom the above discu , 7toin nid Anrings , it follows that the roference 
so far as I / s . S K . Kahansons anirl National Ston , Lime Company are connorn 
ed , is bad in law and is inva irl A goninst other emrinyers thc a ja en 112W 
in the riference and is a valirt on For 1- suc No. 1 under reference , it is how 
ever held that the workmen of heap employers are not entitlert to incrcare in 
thel: wages as recommorderl in the final termmulitinns op the Costrul Wage 
Board for Limestone and Dolomite Minirr Industry These empleyan , however , 
will implement the second Interim rolie ? As dirncted in the Interdiri Alvard datech 
151 January 1970. As for issue NO IT und Irelerenre . Tirre of the citplovers 
are found to be liable to pay more than the statuto » honie per cent as 
provided in the Bonus Act. The reference is answerey acrordingly . No order 
for costs 

( sd ) G . C . AGARWALA 

Presiding Officer . 

27 - 6 - 1970 


A . NXITI 


list of Documents 


Description 


Exhibit No. 


DYERS STONE LIME CO . (EMPLOYFR NO . I) 
I Balance Sheet and Profit and Logs Account for the year erding 
70 - 6 - 64. 

Exhibit Eli 
2 Balanco Sheet and I rcfit ard Less Account for the year crding 
30 - 6 -65. . . 

, . Do E / 
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Do. 
Do . 


E / 44 


HNM+n 


India . 


. 


. 


. 


18 


3 Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ending 
30 - 6 - 66 . . 

Exhit it B /3 
4 Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ending 
30 -6 - 67 . . 

Do . E /4 
5 Balance sheet and Profit and Loss Account for the year endir g 
30 - 6 - 68 . . , 

Do. E /5 
6 statement showing names,categories grades, wages and increments 
of employecs as on 9 - 5 -69 . 

Do. E /6 
7 Statement showing names and categories ofmonthly rated workers 

and their salarice as on 1964, as on May , 1969 and as on September 
1969 . 

Do. E / 16 - A 
8 Average selling price per Metric Tonne for the years 1966 , 1967, 1968 
and 1969. , . . 

E / 16 - B 
9 Comparison of Cost increase of 1966 , 1967 , 1968 and 1969. , . Do . E / 16 - C 
10 Settelment during conciliation proceedings dated 16 - 7 -64, 

E / 37 
II Profit & Loss Account for the year ended zoth June, 1964 . , 

Do . 
IZ Profit & Loss Account for the year ended zoth June, 1965. 

Do. 

E /45 
13 Profit & Loss Account for the year ended 30th June, 1966 . 

Do. E /46 
14 Profit & Loss Account for the year ended 30th June, 1967. , 

Do. E /47 
IS Profit Logs Account for the year ended 3oth func, 1968. . 

Do . E /48 
16 Extract from M . P . Gazette dated 7th July , 1961. 

Do. 

E /49 
17 Memorandum and Rules of the Lime Manufacturers Association of 

Do . E 50 
Correspondence submitted to the Wage Board for Limestone and 

Dolomite Mining Industry from timeto time, pages totalling 86 
bythe LimeManufacturers Association of India . , . . Do. E / SI - A to 

E -67 
Shri N . Macedo was examined as E . W . 4 . 

M /S DIWAN LIME CO . (EMPLOYER NO. 2). 
I Profit & Loss Account of Diwan Lime Co. during the period 1-4 -64 
to 31 - 3 - 65. 

Exhibit E / 7 
2 Profit & Loss Account during the period 1 - 4 -65 to 15 - 10 -65, . Do. E /8 
3 Profit & Loss Account for the year ending 31- 10 - 66 , 
4 Statement of expenses during the year ending 31- 10 -67. . 

Do. Ε /Ιο 
5 Balance Sheet for October, 1967. 

E / 11 
6 Profit and Loss Account for the year ending 31 - 10 -68. 

E / II - A 
7 Profit & Loss Account for the year ending 31- 10 - 68 . , . 

E / II - B 
8 Staternent of expenses for the year ending 31- 10 - 68 , , 

Do . EII- C 
9 Comparison of sale rate of Lime and Limestone . . 

Do. E -II/ D 
10 Comparison of cost increase under special heading on production 
of onc tone lime, 

Do. E /IT/E 
II Statement showing categories of employees, their grades and wages 
and increments given aş on 9 - 5 - 1969 . . . . . 

Do. E /38 
Shri A . K . Jauhar, General Managerwas examined as E . W . 3. 


Do . 


E /9 


Do . 


Do. 


Do. 


M /S S. N . SUNDERSON & CO (EMPLOYER NO . 3) 


E13 


7 


. 


, 


Do. 


E / IS 


oOWN 


I Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year 1964 . Exhibit E / 12 
2 Balance Sheet and Profit and Loss account for the year 1965 . 

Do. 
3 Balance Sheet and Profit Loss account for the year 1966 . 

Do. 

E / 14 
Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year 1967 . 
5 Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year 1968 , 

Do. E / 16 
6 Comparison of sale rate of lime and limestone . 

Do. E /41 
Comparison of cost increase under special heading on produc 
tiop of one tonne lime. 

E /42 
8 Statement showing categories of employees, wages , grades and increments 
given as on 9 - 5 -69. . 

Do . E - 39 

Do . E /40 
Shri B . D . Kalla , Partner was examined as E .W . I. 


Do, 


settlement dated 30-3-1967 . : 


: : 


: 


: : 


: 
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S . K . KAHANSONS & CO . ( EMPLOYER NO . 4 ) 


I Letter from the Sales Tax Officer to the management informing that 

your registration certificate has already been cancelled . , . Exhibit 


E / 43 


Shri P . P . Singh was examined as E . W . 2 . 


HARRY MINING CORPORATION (EMPLOYER NO . 5) 


Exhibit E / 17 


I Profit & Loss Account and Balance Sheet for the year 31 - 12 -68. . 
2 Profit & Loss Account and Balance Shoct for the year ending 
31- 12 - 67. 

ount and Balance Sheet for the year ending 
31- 12 -66 . 

. . . 
4. Profit & Loss Account and Balance Sheet for the year ending 

31 - 12 -65 . . 
Profit & L 339 Account and Balance Sheet for the yearending 31 - 12 -64. 
Statement showing categories of employees, wages , grades and 
increments given . . . 

. . 
Shri BiharilalNigam was examined as E . W . 1. 


Do. 2 / 18 
Do. E /19 

B / 20 
E /21 


Do . 


Do, 


E / 22 


E / 24 


JAISWAL STONE AND LIME CO . (EMPLOYER NO. 6 ) 
I Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year 1965 -66 Exhibit 
2 Statement showing categories of employees , wages, grades and in 
crements given . . 

Do. 
3 Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ending 1966 -67 Do. 

Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year 1967 - 68 : 
5 Schedule to acceptance of tender 

Do . 
6 Amendment to A / T . . . 

Do . 
Do, 

Do . 
Final payment for supply of SMS Gr. Limestone 

Do. 
Shri K . C . Banerjee was examined as E .WI. 


Do . 


E / 23 
E /25 
E / 26 
E /27 
E / 28 
E / 29 
E / 30 


I 


NATIONAL STONE LIME CO . ( EMPLOYER NO . 7) 
Letter received from Sales Tax Officerinformingthat theRegistratio : 
Certificate has alrcady been cancelled . . 

Exhibit 
Shri T . P . Singh was examined as E . W . 5. 


E / 40 


BAGHELKHAND PRODUCTS (P ) LTD . ( EMPLOYERNO 


, 


. 


I Final account for the ycar ended 31st December, 1964 . 
2 Fipal account for the year ended 31st December, 1965. 
3 Final account for the year ended 31st December, 1966 . 
4 Final account for the year ended 31stDecember, 1966 . 
5 Final account for the year ended 31st December , 1968 . 
Affidavit of Shri N . C . Majumdar 

Shri S . Majumdar was examined as E . W . 6 


Exhibit [ /27 

Do. E / 23 
Do, E / 24 
Do. F / 30 
Do . E /31 


. 


, 


Do, 


E / 50 


M /S CHAURASIA LIME CO . ( EMPLOYER NO . 9) 
I Balance Sheet for the year ending 31st December, 1964. , , 
2 Profit & Logs Account for the year 1964. 
3 Profit & Loss Account for the year 1965. 
4 Balance Sheet for the year 1965. 


Exhibit 

Do, 
Do. 
Do. 


E /32 
E /32 - A 
E /33 
E /33 - A . 
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5 Profit & Loy Account for the year 1966 . 

Balance Sheet for the year 1966 
7 Balance Sheet for the year 1967. 
8 Trading Account for the year 1967 
9 Statement showing names and categories of time rated and picce 

rated workers and their salaries , grades and increments awarded 

48 on 9 - 5 -69 . 
IO Affidavit of Shri Ramchand Agarwal, Manager , . 


Exbibit 

Do 
Do 
Do. 


E /34 
E / 34 - A 
E / 35 - A 
E /35 


Do 


E /36 


36 


Do. 


Shri Ramchandra Agarwal was examined as L . W . 7 
Twomorewitnesses were examined by the employers namely 
ShriMadanlalGhai as E . W . 8 and Shri R , P . Nagrath as E . W . 9 . 

LIST OF DOCUMENTS FILED BY THE UNION 
I Letter dated 30 - 8 67 from MP Stone & Limc Mazdoor Sangh 

addressed to theManager , Dyers Stone Lime Co regarding im 
plementation ofthe finalWage Board recommendations. 

Exbibit W / I. 
2 Letter dated 19 - 3 - 64 from Harry Stone Lime Company to the Gen 
cral Secretary , M P . Stone and LimeWorkers Federation . 

Do W2 
3 Questionnaire issued by the Central Wage Board Limestone and 
Dolomite Mining Industries 

Do. W / 3 
4 Memorandum of settlement between themanagement of M /& Sutna 

Stone & Lime C Ltd ., and the workmen employed by them 
in their Limestone, represented through Pather Avam Choona 
Mazdoor Congress . 

Do. W14 
5 Memorandum of Settlement between Sutna Stone Lime Co ., Satna 
and M . P . Stone & LimeWorkers Federation . 

Do. W15 
Sliri Chandra Shekhar Tiwariwas examined as W . W . I , 


m 


+ 


($ d )- G . C. AGAKWALA , 

Presiding Officer, 
Industrial Tribunal 

cum - Labour Court, 
( Central ) Jabalpur 


[No. 36 ( 1) / 68-LR IV ] 


New Delhi, the 15th July 1970 
SO, 2493 . — In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 
( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal (No 3 ) , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management of Dhansar Colliery 
of Messrs Dhansar Coal Company Limited Post Office Dhansar , District Dhanbad 
and their workmen , which was received by the Central Government on the 4th 
July , 1970 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO 3) AT DHANBAD 

REFERENCE No 47 OF 1969 
PRESENT 

Shri Sachidanand Sinha, MAML, Presiding Officer 
PARTJES 

Employers in relation to the management of Dhansar Colliery , 


V8 . 


Their workmen 
APPEARANCES 

For employers Shri S S Mukherjee & Sri P K Bose, Adyocates 
For workmen Shri P Burman , Secretary , Khan Mazdoor Congress , 
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INDUSTRY ; Coal. 

STATE : Bihar . 
Dhanbad , dated the 25th of June, 1970 

AWARD 
1 . The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists 
between the employers in relation to the management of Dhansar Colliery of 
Messrs Dhansar Coal Company Limited , Post Office Dhansar, District Dhanbad 
and their workmen , by its order No . 2 / 94 /69 -LRII, dated the 17th of July , 1969, 
referred the dispute to this Tribunal under section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947, for adjudication the dispute in respect of the matters specified 
in the Schedule annexed thereto . The Schedule is extracted below : 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the Khan Mazdoor Congress, Dhanbad for pay 

ment of full wages for the period from the 13th August, 1968 to the 
11th January , 1969 to Shri S . N . Kar , Shot- firer, Dhansar Colliery 
belonging to Dhansar Coal Company Limited , Post Office Dhansar 
District Dhanbad is justified and if so , to what reliel is the workman 

entitled ? " 
2 . The Secretary , Khan Mazdoor Congress Aled the written statement on be 
half of the workmen on 16th September , 1969. Their case is that the concerned 
workman Sri S . N , Kar , a ShotArer , is an old and permanent employee of Dhan 
sar Colliery, and also a member of Khan Mazdoor Congress. 

3 . On 13th August, 1988 , the manager of the colliery issued a letter to the 
workman stopping him from duty and directing him to obtain a medical certi 
ficate of his Atness for work . The management thereafter sent the workman 
to the Central Hospital, Dhanbad for medical examination by the Medical Board 
on 16th August, 1988 . 

4 . The Union raised industrial dispute on behalf of the workman before the 
Asstt. Labour Commissioner ( C ) Dhanbad ( V ) on 31st August , 1968 through a 
letter dated 29th August, 1968, challenging the wrongful idleness imposed on the 
workmen , and demanding wages for the idle period . The conciliation proceed 
ing was taken up by the A . L . C . ( V ) Dhanbad and on 8th October , 1968 an agree 
ment was reached between the parties at his instance . Sri f. K . Agarwala , 
Director, in his capacity of the management s representative agreed to pay full 
wages for the entire period of the workman s idleness , pending medical exami 
nation , should the workman be declared At to do his work by the Medical Board . 
The Union repregentative agreed to this term , and the dispute was thus resolved 
on the above terms. 


5 . The Medical Board of the Central Hospital, Dhanbad after the examination 
of the workman , sent their report to the colliery management on 5th December , 
1968 declarding him fit for work but the management did not inform anything 
to the workman . The workman reported to the colliery manager for resumption 
of work on 18th December, 1968. and also on the folowing dates, but was not 
allowed to resume work at that time. 


6 . The Union raised a fresh dispute before the Asstt . Labour Commissioner 
( II ) on 30th December , 1968, demanding employment and full wages for the 
period of idleness of the workman . During the pendency of conciliation procee 
ding the management allowed the workman to resume duty on 11th Jnauary , 
1969, but refused to pay anything on account of the period of idleness as per 
terms of the previous agreement dated 8th October , 1968. According to the 
union the idleness imposed on the workman from 13th August, 1988 to 11th 
January , 1969 Was malafide, because it was an attempt to intimidate him to re 
sign his service, against his will. The idleness imposed on the workman for the 
above mentioned period was totally unnecessary as , at the relevant time, he 
wag fully fit to do his normal duties , and was free from any sort of contagious 
disease. The workman was made to sufler a logs of wages for about full Ave 
months , for no fault of his own , and due to the unfair labour practice of the 
management, 


7 . According to the union the colliery management is fully responsible for 
the workman s idleness from 13th August, 1968 to 11th Jartiary , 1969 and is lia 
ble to pay full wages for the period from 13th August, 1968 to 11th January , 
1989 and the demand of the workman is fully justified . According to the union 
the workman is entitled to receive the wages for the idleness period i. e . from 
13th August , 1968 to 11th January , 1969 and all other related benefits . 
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8 . The management Aled written statement on 15th December , 1969. Their 
case is that several complaints were received from the supervisory staff and also 
from the co - workers of Shri S . N . Kar that he was suffering from leprosy and 
on account of this disease he generally did not perform his duties himself due 
to the defects in the fingers . On receipt of the above complaint, the manage 
ment in order to prevent the spreading of contagion of leprosy and specially due 
to the dis - satisfaction amongst the co -workers asked Sri Kar to get himself 
examined by the Medical Board and stopped him from work till the Medical 
report is received . 


9 . Before the conciliation officer , the management agreed to consider about 
the payment to Sri Kar for the period kept out of employment provided the 
Medical Certificate proves that he is free from the disease which the employer 
suspected to be a case of leprosy. The report of the Medical Board stated that 
Sri Kar is fit for normal work but would continue anti- leprosy treatment. This 
certificate confirmed that Sri Kar was suffering from leprosy . 


10 . A letter was issued to Sri Kar asking him to resume duties imme 
diately . But he did not report for duty and therefore , a letter dated 8th Janu 
ary, 1969 was thereafter sent to Sri Kar asking him to report for duties latest 
by 11th January , 1969 . 

11. As the stoppage of work of Sri Kar was on justiflable ground and as the 
management agreed to consider about payment for the period he will be kept 
out of employment provided he is declared free from the disease he was sus 
pected of, and as the medical report confirmed that Sri Kar was suffering from 
leprosy , he is not entitled to any wages for the period from 13th August , 1968 
to 11th January , 1969. 


12 . Sri Kar failed in the medical examination under Regulation 27 ( 1 ) of the 
Coal Mines Regulation 1957 held on 6th September , 1969 as he is suffering from 
leprosy and he was declared no longer qualified to perform the statutory duties 
by the Department of Mines by letter dated 24th October, 1969. Therefore, the 
demand for payment of full wages for the period from 13th August, 1968 to 11th 
January , 1969 by Sri S . N . Kar is not justified and he is not entitled to the re 
liefs prayed for or any relief at all, 


13 . The Union cxamined 3 witnesses viz . WW - 1 Sri S . S . Shrivastava, A . L . C ., 
Dhanbad , WW - 2 Sri P . Burman and WW - 3 Sri S . N . Kar, the concerned work 
man , 11 items of documents were exhibited on behalf of the workmen and they 
are marked as Ext. W - 1 to W - 11, On behalf of the management 2 witnesses 
were examined viz . MW - 1 Sri R . K . Jain , the manager of the colliery and MW - 2 
Sri I. K . Agrawalla , Director of the collliery . 3 Items of documents were exhi 
bited and they are marked as Ext. F - 1 to M - 3 . 


14 . In this case it is admitted that the concerned workman Sri S . N . Kar was 
kept out of employment between the period from 13th August , 1968 to 11th 
January , 1969. The point for consideration is whether the demand of the con 
cerned workman for wages for this period is justified ? 


15 . Ext. M - 1 is the form of appointment of competent persons showing that 
Sri S . N . Kar , the concerned workman was working as Mining Şirdar - cum - shot 
firer since 1st January , 1968 . He was stopped from work suddenly on 13th 
Aubust , 1968 Ext . W - 2 is the letter dated 13th August, 1968 issued to him by 
the manager of the Dhansar Colliery . The relevant portion of the letter is 
quoted below : - . 
" It has been reported that due to your having difficulties in your fingers 

you are unable to perform the duties of Shot Firer . You are there 
fore, requested to appear for a medical test before the Medical Board 
and bring a certificate of fitness to work as a Shot -Firer . Meanwhile 
you are stopped from work ." 


16 . The action of the management appears to be hasty . Their action in stopp 
ing the workman concerned from work is not supported by the Standing Order . 
They should have stopped him from work after obtaining the medical certificate 
from the Tetulmari Leprosy Hospital which is close by . There appears to be 
no need for this undue haste . The management cannot justify their action as 
1t is not conflrmity with the Standing Order . 


17. On 29th August, 1988 a dispute was raised by the union before the A . L . C ., 
Dhanbad for the idleness in .posed on Sri S . N . Kar, Minning Sirdar - cum - shot 
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Firer (vide Ext. W -5 ). In that conciliation proceeding an agreement was arrivec 
at, on 8th October. 1968 . Ext. W - 6 is the agreement which runs as follows: 
" Sri I, K , Agrawala , stated that workman concerned has been asked to 

uppear before the Medical Board for medical test vide their letter , 
dated 13th August , 1968 and as soon the Medical test is over and the 
workman is declared At for the job , ( i) he will be taken back on 
his work with continuity of service and (li) paid full wages for the 
period of idleness. The Union agrees to this position . The case is , 

therefore, resolved on Ale .” 
18 . In this connection the union has also examined Shri S . S . Shrivastava, the 
Asstt. Labour Commissioner , Dhanbad . He has stated in his evidence that on 
8th October, 1968 , a settlement was arrived at between the management and the 
Union . The settlement is contained in the ordersheet of the Ale , 
dated 8th October , 1968. On 7th November, 1968, the concerned workman got 
himself examined by the Chief Leprosy Officer , Tetulmari Leprosy Hospital which 
was a competent authority for disease of this nature and the Chief Leprosy Officer 
of Tetulmari Leprosy Hospital has given a certificate to the concerned workman . 
The relevant portion is given below : 
" He has been suffering from non - infectious stage of leprosy and as such he 

Is At to resume his duty and is allowed to work with his co -workers 
provided he continues his treatment, once in a week from any nearest 

leprosy clinic ." 
19 . He also appeared before the Medical Board at Central Hospital, Dhanbad 
and the Medical Board was of opinion that Sri S . N . Kar is At for normal work 
but he should continue anti - leprosy treatment. The Medical Board was held 
on 4th December , 1968 . 

20 . The management has also fled Ext. M - 3 which is letter of Director-General 
of Mines Safety , dated 24th October , 1969. By this letter the D . G . M . S , informed 
the concerned workman Sri S , N . Kar that " he has failed in the medical examina 
tion under Regulation 27 ( 1 ) of the Coal Mines Regulations, 1957, held at Dhanbad 
on 6th September, 1969, as he is suffering from leprosy . He is, therefore, no 
longer qualified to perform the statutory duties of a Sirdar in mine," We are 
not concerned with this letter as it was addressed to Sri Kar after the date of 
reference . Ext. M - 2 is the letter, dated 8th of January , 1969. In that letter the 
management wrote to Sri S . N , Kar , the concerned workman that he has been 
given one more chance to resume his duty latest by 11th January , 1969, failing 
which his services will be terminated without any notice and accordingly Sri 
Kar joined his duty on 11th January, 1969, 

21 . After obtaining the certificate of the medical board the management re 
instated the concerned workman with continuity of service . Therefore, the man 
agement implemented the first part of the agreement, dated 8th October , 1968, but 
the management has not paid him full wages for the idleness period . I find no 
reason for not implementing the second item of the agreement, i.e ., in respect to 
payment of full wages for the idleness period . This idleness between 13th August , 
1968 to 11th January , 1969, was imposed on the concerned workman by the man 
agement without any valid justification and therefore , the demand of the con 
cerned workman for payment of full wages for the period from 13th August, 1968 
to 11th January, 1969, is justified , 

22 . This is my award . It may be submitted to the Central Government under 
section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947. 


(Sd .) SACHIDANAND SINHA , 

Presiding Ofcer . 
[No. 2 /94 / 69 -LRII.) 


ORDERS 

New Delhi, the 14th July 1970 
S . O . 2494 . - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Saltore 
Colllery of Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post Office Saltore , District 
Purulia and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed ; 
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And whereas the Central Government considers it desirable to refer the sald 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A oť the 
said Act . 

SCHEDULE 
" ( 1 ) Keeping in view the recommendations of the Central Wago Board for 

the Coal Mining Industry , as accepted by the Government of India , 
in their Resolution No . WB - 16 ( 5 ) / 66 , dated the 21st July , 1967, whether 
the demand of the piece - rated workmen employed at Saltore Colliery 
of Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post Office Saltore , 
District Purulia for payment of higher class train fare on the basis 
of their actual basic earning is justified ? If so , to what relief are 

these workmen entitled and from what date ? 
( 2 ) Keeping in view the recommendations of the Central Wage Board for 

the Coal Mining Industry , as accepted by the Government of India , 
in their Resolution No . WB- 16 ( 5 ) / 66, dated the 21st July , 1967 , 
whether the loaders and miner sirdars employed at Saltore Colliery 
of Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post Omce Saltore, District 
Purulia are entitled to any increase in their rate of commission ? If so , 
to what rellet are these workmen entitled and from what date ? " 

[ No. 1 / 22 / 70 -LRII . ] 
प्रावेश 

नई दिल्ली . 14 जुलाई 1970 
एस० पी० 2494. — ययः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स बर्रकुर कोल कंपनी लिमिटेड , डाकघर सल्तार , जिल । 
पूरुलिया की सल्तोर कोलियारी के प्रबन्ध तंत्र मे संबद्ध निययोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना 
वाछनीय समझती है ; 

अप्तः , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एततद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसची 
" ( 1 ) क्या भारत सरकार द्वारा अपने संकल्प सं० उब्ल्यू बी - 16 ( 5 ) / 66 तारीख 
21 जलाई, 1967 में यथा प्रतिगृहीत केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड को कोयला खनन उद्योग के लिए 
की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हए मेसर्स बुर्रकर कोल कंपनी लिमिटेड, डाकघर 
सल्तोर , जिला पुरुलिया की सल्तोर कोलियारी में नियोजित मानानुपाती दर वाले कर्मकारों 
की अपने वास्तविक मल अर्जन के आधार पर उच्चत्तर दर्जे के रेल भाड़े की मांग न्यायोचित 
है । यदि हां , तो ये कर्मकार किस अनुतोष के और किम तारीख में हकदार हैं । 

( 2 ) क्या भारत सरकार द्वारा अपने मंकल्प सं० डब्ल्यू बी - 16 ( 5 ) / 66, तारीख 
21 जलाई, 1967 में यथा प्रतिगृहीत केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की कोयला खनन उद्योग के लिए 
की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मेसर्स बर्रकुर कोल कंपनी लिमिटेड , डाकवर 
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सल्तोर , जिला पुरुलिया की उल्तोर कोलियारी में नियोजित लादने वाले और खनक सरदार 
अपने कमीशन की दर मे यद्धि के हकदार है ? यदि हां , तो ये कर्मकार किस प्रनतोष के 
और किस तारीख से हकदार है ? " 


[ सं० 1/ 22/ 70 एल० आर० II ] 


8 . 0 . 2498. - Whereas the employers in relation to the management of National 
Coal Development Corporation Limited , Ranchi and their workmen represented 
by the Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad and Madhya Pradesh Colliery Workers 
Federation , Post Office Chirimiri. District Surguja (Madhya Pradesh ) have 
jointly applied to the Central Government under sub -section ( 2 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) for reference of an industrial 
dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the 
matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto 
annexed ; 

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying 
represent the majority of each party ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of 
section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal 
( No. 3 ), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act . 


SCHEDULE 
" Whether the demand of the Unions for revision of scale of pay of 

Dumper Operators and Grade - II Technicians is justified ; if so , to 
what relief are they entitled ? " 

[ No. 8/ 78/70- LRII .] 


का०मा० 2495. — यतः नेशनल कोल डवलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड रांची के प्रबन्धतंत्र से 
सम्बन्ध नियोजको और उनके कर्मकारी ने , जिनका प्रतिनिधित्व कोलियारी मजदूर मध , धनबाद और 
मध्य प्रदेश कोलियारी वर्कस फेडरेशन , डाकघर चिरिमिरी , जिला सरगुजा ( मध्य प्रदेश ) करते है, संयुक्त 
रुप से केन्द्रीय सरकार को प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 
की उपधारा ( 2 ) के अधीन आवेदन किया है कि वह उनके बीच विद्यमान प्रौद्योगिक विवाद को उक्त 
आवेदन मे उपपित और इससे उपाबदध अनसूची में उदधत विषयों के बारे में किसी प्रौद्योगिक 
अधिकरण को निर्देषित कर दे ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक 
पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते है 


अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , (सं0 3 ) , धनबाद को न्यायनिर्णयन 
के लिएनिर्देशित करती है । 


अनुसूची 


" क्या उम्पर आपरेटरो और श्रेणी 2 के तकनीकियों के वेतन मान के पुनरीक्षण की संघो की 
माग न्यायोचित यदि हां , तो वे किस अनुतोष के हकदार है ? " 

[ मं 8/ 78 / 70 -एल० पार० II ] 


. 


. 
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New Delhi , the 17th July 1970 
S . 0 . 2496. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Victoria 
West Colllery of Messrs New Birbhum Coal Company Limited , Post Omce Disher 
garh District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now. therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub-section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Keeping in view of the recommendations of the Central Wage Board as 

accepted by the Government of India in their resolution No. WB- 16 ( 5 ) , 
60 . dated the 21st July , 1967 whether the management of Victoria 
West Colliery of Messrs New Birbhum Coal Company Limited , Post 
Office Dishergarh , District Burdwan was justified in placing Shri Sisir 
Kumar Sutradhar, Turner in category IV from the 15th August , 1967 
and later promoting him to Category V from the 1st December, 1969 ? 
If not , to what relief is the workman entitled ? " 

[ No . 6 / 10 / 70- LRII .] 
नई दिल्ली, 17 जुलाई 1970 


का० प्रा० 2496 -यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसे उपाबद्ध अनुसूची में वनिर्दिष्ट विषयों 
के बारे में मेमर्स न्यू बीरभूम कोल कम्पनी लिमिटेड डाकघर दिशेग्गढ़ , जिला बर्दवान की विक्टोरिया 
बेस्ट कोलियारी के प्रबन्धतंत्र में संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 


अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधाग 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतवार । उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता 
को चायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या भारत सरकार द्वारा अपने संकल्प सं० डब्ल्यू बी - 16( 5 ) / 66, तारीख 21 जुलाई , 

1967 में यथा प्रतिगहित केन्दीय मजदरी बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 
मेसर्म न्य बीरभम कोल कम्पनी लिमिटेड , डाकघर दिशेरगढ , जिला बदवान की 
विक्टोरिया वेस्ट कोलियारी के प्रबन्धतंत्र का श्री सिमिर कुमार सुत्रधार, खगदी 
को 15 अगस्त , 1967 में प्रवर्ग 4 मे रखना और बाद में उसे प्रथम दिसम्बर, 1969 
से प्रवर्ग 5 में प्रोन्नत करना न्यायोचित था ? यदि नही, तो कर्मकार किस अनुतोष 
का हकदार है । 

[ सं 6/ 10/ 70 एल० आर० II ] 


S . O . 2497 . — Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the err,ployers in reiation to the management of Kalipahari 
of Messrs Ghusick and Muslia Collleries Limited , Post Office Kalipahari, District 
Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed ; 
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And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) or sub - section 
( 1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Indutrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Kalipahari of Messrs Ghusick and 

Muslia Collieries Limited , Post Office Kallpahari, Disrict Burdwan , in 
retrenching Sarvashri Şurat Singh , Bindeshwari Singh und Ram Singar 
Koiri, Mining Sirdars , with effect from the 6th May, 1970 is justified ? 
If not , to what relief are the workmen entitled ? " 

[ No. 6 / 28 / 70 -LRII.J 


का० प्रा० 2497 - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयो 
के बारे में मेसर्स घुसिक एंड मुसलिया कोलियारज लिमिटेट , डाकघर कालो पहाड़ी, जिला बर्दवान 
की काली पहाड़ी के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्ययन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

____ अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठिा केन्द्रीय सरकार ओधोगिक प्रधिकरण कलकत्ता 
को चायनिर्गयन के लिए निर्देशित करती है । 

___ अनुसूची 
" क्या मेसर्स घमिक एंड मसलिया कोलियारीज लिमिटेड, डाकघर काली पहाड़ी, जिला 

बर्दवान की काली पहाड़ी के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री सूरत सिंह , बिन्देश्वरी सिंह और 
राम सिगार कोइरी , खनन मरदारों की 6 मई , 1970 से छंटनी करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? " 


[ सं० 6/ 28 / 70 एल० आर० II ] 


S . O . 2498, - -Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the cmployers in relation to the management of Sodępur 
Workshop and Stores of Messrs Bengal Coal Company Limited , Post Ofce Dişher 
garh , District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section TA of the said Act . 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the management of Sodepur Workshop and Stores 

of Messrs Bengal Coal Company Limited , Post Office Dishergarh , District 
Burdwan in dismiissing Shri Mohan Lal Chatterjee , Assistant Store 
keeper , with effect from the 22nd April, 1970 was justified ? If not , to 
what relief is the workman entitled ? " 

[ No. 6 / 29 / 70 - LRIT. ] 
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- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - 
का० प्रा० 2498. ---यतः केन्द्रीय सरकार की गय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में मेसर्स बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड , डाकघर दिशेरगढ़ ,जिला वर्दवान के सोदपुर 
वर्कशाप और स्टोर्स के प्रबन्धतन्त्र में मम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 


और यतः , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 


अत:, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( I ) के खंण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


प्रनूनी 
___ " क्या मैमर्म बंगाल कोल कम्पनी लिमिटेड , डाकघर दिशेरगढ़ , जिला वर्दवान के मोदपुर वर्कशाप 
और स्टोर्स के प्रवन्धतंत्र की श्री मोहन लाल चटर्जी, महायक भंडारी की 22 अप्रैल , 1970 में पदच्युत 
करने की कार्यवाही न्यायोचित्य थी ? यदि नही , तो कर्मकार किस अन्तोष का हकदार है ? " 


[ सं० 6 / 29/ 70 एल आर ( II ) ] 


S . 0 . 2499. -- Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Western 
Kajora Colliery , Post Office Raniganj, District Burdwan and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub- section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hercby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted urder Section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the management of Western Kajora Colliery , Post Office Raniganj, 

District Burdwan was justified in retrenching Sarvashri Basant 
Pashwan, Trammer , Jiban Gope, Under Ground Trammer , Bhoj 
Prasad T / Mazdoor , Dela Akurla, S / Trammer , Bidya Mahato . Line 
Mazdoor, Mongal Gope, S / Trammer , Manohar Gope, S / Trammer , 
Paresh Bouri, Under Ground Trammer. Kani Passi, Under Ground 
Trammer , Prayag Passi, U . G . Trammer , Balaram Gope, T / Mazdoor , 
Hansraj Tewary , U . G . Trammer , Dharma _ Bourl, S / Trammer , Raj 
Narayan Singh, U . G . Trammer , Bhaginath Paswan, U . G . Trammer , 
Ashu Akheria , S / Trammer, Shyam Sundar Rai, U . G . Trammer , Sita 
Nath Rai, T /Mazdoor, Budhan Bouri No. (2 ), S / Trammer , Bhola 
Prasad, U . G . Trammer with effect from the 13th April, 1970 , and if 
not , to what relief are they entitled ? " 

[ No. 1 / 26 / 70 -LRII.] 

P . C . MISRA , Under Secy . 
का० प्रा० 2499. — यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में वेस्टर्न कजोरा कोलियारी, डाकघर रानीगंज , जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र में सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारा के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 
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प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित कन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
कलकत्सा को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या वेर्स्टन कजोरा कोलियारी, डाकघर रानीगंज , जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र का सर्वश्री 

बसंत पासवान , ट्रैमर, जिर्बने गोप , अन्डर ग्राउंड ट्रैमर, भोज प्रसाद, टी /मजदूर, डेला 
प्रकुरिया , एस / ट्रैमर, बिद्या महतो , लाइन मजदूर , मोन्गल गोप, एस / मर, मनोहर 
गोप, एस /ट्रमर, परेश बोरी , अन्डर ग्राउंड ट्रमर, कानी पासी, अन्डर ग्राउंड , मर , 
प्रयाग पासी, यू० जी०ट्रैमर, बलराम गोप, टी /मजदूर,हंसराज तिवारी, यू० जी० 
ट्रैमर, धर्मा बौरी , एस टैमर, राजनारायण सिंह, यू० जी० ट्रमर, भागीनाथ 
पासवान , यू० जी०मर, प्राशु प्रखेरिया, एस /दैमर, श्याम सुन्दर राय, यू०जी० ट्रैमर , 
सीतानाथ राय , टी / मजदूर, बुधन बोरी सं० ( 2 ) , एस० ट्रमर , भोला प्रसाद, यू० 
जी० हैमर की 13 अप्रैल , 1970 से छंटनी करना न्यायपूर्ण था और यदि नहीं , 
तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ? " 

[ सं० 1/ 26/ 70 एल० आर० II ] 

पि० सि० मिश्र , 

अवर सचिव । 


(Department of Labour and Employment ) 

____ New Delhi, the 15th July 1970 
S. 0 . 2500. - Whereas a vacancy has occurred in the office of the presiding 
officer of the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted by the notifcation of 
the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilita 
tion ( Department of Labour and Employment ) No. S . O . 2747, derted the 6th 
September , 19663B 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby appoints Shri 
Mahesh Chandra , as the Presiding Officer of the gald Industrial Tribunal, with 
effect from the 1st July . 1970 . 

[ No. 1/ 48 /70 -LRI (i).] 


( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1970 
का० प्रा० 2500. --- यतः प्रौद्योगिक प्रधिकरण, जबलपुर, जो भारत सरकार के श्रम, रोजगार 
और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2747, तारीख 6 
सितम्बर , 1966, द्वारा गठित किया गया था , के पीठासीन अधिकारी के पद में एक रिक्ति हुई है ; 

प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 8 के उपबन्धों 
का प्रनसरण करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री महेश चन्द्र को 1 जुलाई, 1970 से उक्त प्रौद्योगिक 
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मप में नियुक्त करती है । 

[सं० फा० 1/ 46/ 70 - एल० प्रार०ाई० ( I) ] 
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S . O . 2501. — Whereas a vacancy has occurred in the office of the presiding 
officer of the Labour Court No. 2 , Jabalpur, constituted by the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour. Employment and Rehabilita 
tion ( Department of Labour and Employment) , No. S . O . 2748 , dated the 6th 
September, 1968 ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby appoints Shri 
Mahesh Chandra as the presiding officer of the said Labour Court, with effect 
from the 1st July , 1970 . 

[No. 1/ 46 / 70 -LRI( ii ). 


U . MAHABALA RAO , Dy. Secy . 


to ato 2501. - _ UR : STA FirmaH2, H 4 * , TT 77F TH , THRITT 
और पुनर्वास मन्त्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना मं० का० प्रा० 2748, तारीख 6 
FATART, 1966 ATTT f4T TRITT, # Trit affitto C # F # fef ; 

T: 97 , iglfia fatta ya , 1947 ( 1947 ofit 14 ) 747 STT 8 # 39T7UT 
का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार नवाग श्री महेश चन्द्र को 1 जुलाई, 1970 में उक्त श्रम 
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियक्त करती है । 

[FO 91 1/ 46/ 70 _ TTO ATTO 1 ( 11 ) I 

य० महाबालाराब, उप सचीव । 


( Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 15th July , 1970 
$ .O . 2502, — In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 144 
of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of the 
Industrial Tribunal, Bombay in the Industrial dispute between the employers in 
relation to the Bombay Port Trust, Bombay and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 8th July , 1970 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , BOMBAY 

REFERENCE No . CGIT - 24 OF 1968 
PARTIES : 
Employers in relation to the Bombay Port Trust , Bombay 

AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri A . T . Zambre, Presiding Officer. 
APPEARANCES : 
For the Employers : Shri R . K . Shetty , Deputy Legal Adviser, Bombay Port 

Trust . 
For the Workmen ; Dr. S . Maltra , General Secretary , B . P . T. General Workers 

Union , 
INDUSTRY: Major Ports and Docks. 

STATE : Maharashtra . 
Bombay , dated the 20th June. 1970 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour , Employment and Rehabili 
tation (Department of Labour and Employment ) by their Order No. 28 ( 9 ) / 68- LRIII 
dated 7th October , 1968 have referred to this Tribunal for adjudication an indus 
trial dispute existing between the employers in relation to the Bombay Port 
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Trust, Bombay and their workmen in respect of the matters speclied in the follow 
ing schedule :- - 

SCHEDULE 
" Whether the claims of Sarvashri G . R . More and Sayeed Zaffer for promo 

tion as Section Leader were unjustiflably overlooked by the Bombay 

Port Trust in the past ? If so , to what relief are they entitled ? " 
2 . The facts giving rise to this reference may be stated in brief as follows: 

In the fire service department of the Bombay Port Trust there are employees 
of different categories , such as fireman , section leader , sub - section leader , etc . 
Till June 1953 the promotions to these posts were mostly made on ad hoc basis . 
When there was a vacancy in the post of section leader in June 1953 It was Alled 
by direct recruitment of an outsider . There were representations against the 
direct recruitment but the Deputy Conservator had rejected them all. Again there 
were three more vacancies but the Deputy Conservator had Alled them by selection 
from amongst the employees already in services and the fireman Bundekar, 
D Lima and Mungekar were selected to the posts of section leaders. Subsequently 
in the year 1959 the Bombay Port Trust had drawn up a list according to merit 
and between 1959 and July 1963 and July 1965 whenever there were vacancies 
in the posts of section leaders appointments were made from the sub - section 
leaders according to the order of merit drawn up in 1959. 

3 . The issue involved in this reference pertains to the promotion of the two 
workmen Shri More and Sayyed Zafter who were working in the fie department 
since 1950 . Shri More was taken as a fireman in the year 1948. Both these work 
men are the members of the B . P . T . General Workers Union and the Union Ly Its 
statement of claim has contended that the examination held by the Bombay Port 
Trust in the year 1959 was only meant to judge whether the promotions given 
to the flremen D Lima, Bandekar, Mungekar were in order and the result of the 
examination should not form the basis of determining the subsequent promotions 
to the post of section leaders . It is contended that the employee Shri More had 
acted as a sub -section leader in 1959 . He had also appeared for a test subsequently 
and Shri More and Sayyed Zaffer should not have been disqualified simply 
because of their lack of knowledge of English . It is further alleged that there 
were various agreements with the Bombay Port Trust regarding the promotion of 
members of the fre service staff but the management has not honoured them . 

4 . In the year 1963 the Bombay Port Trust had promoted Shri Shiude and in 
the year 1965 they had promoted Shri Khandare to the post of Section Leaders . 
The Union had raised objections to these promotions and had pressed the claims 
of the two workers . It is alleged that the management had unjustiflably held 
up the promotions of Shri More and Shri Sayyed Zaffer from the year 1951. After 
the promotion of Shri Sinde and Shri Khandare the Union had raised a regular 
dispute through the A .L . C . who had issued notices to the parties but there was 
no settlement and hence the dispute was referred to this Tribunal. 

5 . The employers have by their written statement raised preliminary objections 
to the validity of the reference contending Arstly that the dispute involved purely 
a question of promotion which is a managerial function and it cannot be the sub 
ject matter of an industrial dispute . It was further contended that the members 
of the B . P . T . General Workers Union have not given any mandate to the Union 
to raise the dispute about the promotion of these two workers . There was also 
no resolution before the managing committee of the Union and the present dispute 
ralsed by the General Secretary on his own will not convert the individual dispute 
into an industrial dispute . As the workers have not given their consent or a 
mandate they are not parties to the dispute and as it is not an industrial dispute 
this Tribunal will have no jurisdiction and the reference should be rejected . 

8 . By their statement the management has requested the Tribunal to direct 
the Union to produce the documents such as ( 1 ) notice issued by the General 
Secretary of the Union to convene a meeting of the managing committee for 
passing the resolution to raise an Industrial dispute on behalf of Shri More and 
Shri Zaffer. ( 2 ) Membership register of the Union , ( 3 ) List of members of the 
Managing Committee, (4 ) Countertoils of receipts in respect of membership fees, 
(5 ) Minute book maintained by the Union , ( 6 ) Certifed true copy of the resolution 
paşsed either by the members of the managing committee or at the general 
hody meeting of the Union authorising the General Secretary of the Union to 
raise the industrial dispute, and ( 7 ) an uptodate certifled true copy of the consti 
tution of the B . P . T . General Workers Union , and it has been contended that as 
the issues raised by the management go to the root of the matter the Tribunal 
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should first decide these preliminary issues and if they are held against the 
management the management should be allowed to file a written statement about 
the merits of the dispute . 

7 . On the date of the hearing Shri Maitra , General Secretary oỉ the Union 
has filed a copy of the constitution of the Union and regarding the other docu 
ments he has fairly conceded that the question about the promotion of the two 
workery was not placed before the managing committee of the Union . There is no 
resolution of any kind and there is no necessity of producing the other documents 
asked for. But he has contended that according to the constitution of the Union 
it is not necessary that such a subject should be placed before the managing 
committee. The General Secretary has got powers under the constitution to raise 
such a dispute and the individual dispute has been converted into an industrial 
dispute when the General Secretary has raised the same. 


8 . It has been further argued that the management should not be allowed to 
take such a technical contention and instead of deciding the reference piecemeal 
the management should be directed to file the full written statement and all the 
issues should be heard together . However , it cannot be ignored that the issue 
regarding jurisdiction goes to the root of the matter, Moreover , questions about 
promotions are in substance disputes between the rival candidates i. e . workers 
inter se . The failure report shows that the B . P . T . Employees Union was repre 
senting the workers who were promoted and Shri Shety who subsequentiy appeared 
has supported the management on the preliminary issue regarding jurisdiction 
and I shall discuss the contentions about the preliminary objections. 

9 . It is not in dispute that the issue in this reference relates to the promotion 
of the two workers Shri More and Sayyed Zaffer , and this Tribunal has been 
asked by the reterence to consider the question whether the claims of these workers 
for promotion to section leaders were unjustifiably overlooked by the manage 
ment However , I do not think that the mere fact that the issue pertains to the 
promotion of the employees , can justify the contention that the same can be 
decided without any evidence on a preliminary point. It is clear from the written 
statement of the management that even according to them in the absence of 
mala fides about the employers or proyed violation of the binding rules applicable 
to the establishment on the question of promotion it would not be appropriate 
to take up the dispute for adjudication . The Union has by its statement of 
claims contended that there were settlement and agreements with the management 
about the promotions of the workers of various categories in the fire service 
department. They have alleged that the two employees Shri More and Sayyed 
Zaffer have been denied promotion malafidely . The undertakings given by the 
administration have been violated illegally and the Deputy Conservator for 
reasons best known to his Department has confirmed Shri Shinde and it is clear 
that they will be successful if they establish mala fides on the part of the manage 
ment or any breach of undertaking or rules regarding promotion which are ques 
flons of fact and need to be proved by evidence . 

10 . It is clear from the ruling reported in 1963 I, LLJ 256 [ Brooke Bond ( India ) 
Private Ltd ., and their workmen ] in which it has been observed ; — 
" It is true that though promotions would normally be a part of the manage 

ment s function if it appears that in promoting one employee in 
preference to another the management has been actuated by malicious 
considerations or that the failure to promote one eligible person 
amounts to an unfair labour practice, that would be a different matter. 
But in the absence of mala fides normally it must be left to the 
discretion of the management to see which of the employees should 

be promoted at a given time subject to the formula stated supra." 
Thus it is clear that the workers shall have to establish malice and mala fides and 
the question can be decided only after an opportunity is given to the Union to 
orove mala fides and I do not think that the objections on the ground of managerial 
function will be sufficient ground to dispose of the reference without evidence 
and the further question is whether it is proved that the present dispute is raised 
by the members of the Union and whether it is an industrial dispute . 

11. I have already observed that Shri Maitra. the General Secretary of the 
Bombay Port Trust General Workers Union has admitted that the question about 
the promotion of the two employees was not raised before the managing com 
mittee of the Union and no resolution has been passed in that respect authorising 
the General Secretary to raise the dispute but it has been contended that according 
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to the constitution the General Secretary has got the powers to raise such a dis 
pute and there is no necessity of a resolution of the Managing Cominlttee in that 
respect . Shri Maltra bas invited my attention to clause 27 ( c ) of the constitution 
and other Rules of the BP . T . General Workers Union and it has been argued 
that the issue involved the legal rights of the members of the Union and the 
General Secretary has got powers to raise it . Clause 27 ( c ) of Che Constitution 
ruus as follows: 

" 27 . The General Funds of the Union shall not be spent on any other objects 
than the following namely : 


( a ) - 


(b ) 
( c ) the prosecution or defence of any legal proceedings to which the union 

or any member thereof is a party when such prosecution or defence 
is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights 
of the trade union as such or any rights arising out of the relations 

of any member with his employer ." 
and it has been argued that as the funds of the Union can be spent on such pro 
ceedings it should be deemed that the General Secretary has got the power to 
raise the dispute . 

12 It is true that the reference pertains to the promotion of the two workers 
who are members of this Union and assuming that the present proceedings is a 
legal proceeding it can be held that it is permissible to the Union to spend the 
general funds on such proceedings . However, I do not think that the provisions of 
clause 27 ( c ) will empower the General Secretary to raise an industrial dispute 
which involves the consent of the workers and a mandate from then It is clear 
froni Article 12 of the Constitution which makes provision for the management 
that the affairs of the Union are to be conducted by the managing committee. 
Clause 12 ( a ) reads as follows: 
" The affairs of the Union , financial and otherwise , shall be conducted by a 

Managing Committee consisting of the office -bearers all other 
members returned by the Section Committees at the rate of 10 

members from each Section Committee " 
It will be also clear from Article 2 regarding the Objects of the Union that the 
question about the promotion of the members can be included in those objects 
and can be said to be the affair of the Union . However , it is clear from Article 
12 ( a ) that these affairs shall be conducted by the Managing Committee and not 
by the General Secretary alone. Article 19 which mentions the powers of the 
General Secretary does not provide that the General Secretary hay power to 
raise a dispute. It speaks of his duties to take minutes , conduct coilęspondence , 
convene meetings , keeping accounts etc . There is no provision in the Constitu 
tion empowering the General Secretary alone and there is much substance in the 
contention that the General Secretary has no power to raise an industrial dispute 
on behalf of the individual worker . 

13 . Shri Maltra has invited my attention to Article 30 of the Constitutlon which 
provides in effect that a question pertaining to a strike shall Arst be considered 
at and decided by the Managing Committee and placed before the general body 
for its approval and it has been argued that as there is a specific provision about 
strikes It should be presumed that all other matters are within the discretion of 
the General Secretary and it should be presumed that the General Secretary has 
got the power to raise the dispute I do not thinks thai this provision can be 
presumed to imply the conferring of all other powers on the General Secretary . 
On the contrary It shows that all residuary powers have been left by the general 
body to itself and in the absence of a resolution by the Managing Committee it 
is only the resolution of the general body that will be necessary to give a mandate 
to the Union to raise the dispute . 


14 . In the ruling reported in 1961 II LLJ 436 ( Bombay Union of Journalists 
and Others & the Hindu , and another , Bombay ) their Lordships have quoted the 
observations in the ruling reported in 1961 I LLJ 288 (Working Journalists of the 
Hindu V . Hindu and another ) and it has been observed . - - 
" In our view these observations correctly set out the effect of a subsequent 

withdrawal of support by the workoren of a cause previously espoused 
by them . In each case in ascertaining whether an individual dispute 
has acquired the character of an industrial dispute the test is whether 
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at the date of the reference the dispute was taken up as supported 
by the union of the workmen of the employer against whom the dis 
pue is raised by an individual workman or by an appreciable number 

of workmen ." 
This clearly shows that an individual dispute will not be converted as an Industrial 
dispute unless it is supported by the Union or by an appreciable number of work 
men on the date when it was raised , and as there was no resolution before the 
managing committee of the general body of the Union it shall have to be held 
that the dispute has not been supported by the Union or by an appreciable number 
of workmen and consequently the dispute is an individual dispute and has not 
acquired the character of an industrial dispute and this Tribunal shall have no 
Jurisdiction . 

15 . Shri Maitra has last argued that the management though had appeared 
before the A . L . C . in conciliation proceedings had not raised this objection and 
they cannot be allowed to raise it at this stage and the reference should not be 
decided on technical grounds. Shri Maltra has produced along with his state 
ment of claim a copy of the fallure report. However, even if it is accepted that 
the management had not raised the objection before the Conciliation Cmcer I do 
not think that they can be estopped from raising the objection before the Tribunal 
as it concerns its jurisdiction and its powers and goes to the root of the matter , 
As I have held that the individual dispute has not been supported by the Union 
or by an appreciable number of workmen the individual dispute about the pro 
motion of the two workers has not acquired the character of an Industrial dispute 
and this Tribunal shall have no jurisdiction and the reference will not be main 
talnable and there 19 no question of any relief. Hence my award accordingly . 


No order as to costs . 


( Sd .) A . T . ZAMBRE , Presiding Officer . 


[No . 28 / 9 / 88 -LR .III / P & D . J 

C . RAMDAS , Dy. Secy , 


( Department of Labour & Employmont) 

New Delhi, the 17th July 1970 
8 . 0 . 2003 .-- In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 
of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Jaipur, in the Industrial dispute between 
the employers in relation to the Punjab National Bank Limited and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 9th July , 1970. 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , JAIPUR 
PRESENT : 
Shri Gopal Narain Sharma - Presiding Officer , 

Case No, CIT -18 OF 1969 
REF . - Government of India , Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation 

(Department of Labour and Employment), New Delhi Order No . 28 / 43 / 69 / 

LRIII dated 26th June 1969 . 
In the Matter of an Industrial Dispute . 

BETWEEN 
The Rajasthan Bank Employees Union through the Punjab National Bank 

Limited , New Delhi, 
Date of Award : 

25th April , 1970 

AWARD 
The Central Government by its order dated the 20th June , 1969 referred the 
following dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank 
Limited and their workmen to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of the Punjab National Banki 

Limited , transferring Shri J . R Gehlot, a clerk from their Pay Office 


3218 


THE GAZETIE OF INDIA : JULY 25, 1970 / SRAVANA 3, 1892 [ Parr I 


at Sheoganj to their branch at Abu Road in their Order dated the 
12th August, 1968 was an act of victimisation ? If so , to what relief 

is the workman entitled ? " 
During the pendency of proceedings the pur (ies amicably settled the dispute 
out of Court in the following terms and prayed for passing an award in terms of 
the gettlement : 
( 1 ) It is agreed that Shri J. R . Gehlot, Clerk now working at Abu Road pay 

office of the Bank will be transferred to Sheoganſ pay office of the 
Bank as clerk -cum - godown -keeper and Shri Jiwan Ram Tambi Clerk 
cum -Godown-Keeper Sheogany pay office of the Bank will be trans 
ferred to Pay Omce Abu Road . Shri Gehlot will deposit cash security 

of Rs. 1000, 
( 2) No. T . A . will be payable to both of them and they will be transferred 

within one month of the publication of the Consent Award . 
The settlement appears to be fair and reasonable . Hence an award in the terms 
mentioned above is passed . It may be submitted to the Central Government for 
publication . 

(Sd .) GOPAL NARAIN SHARMA, 

Presiding Ofcor, 
Central Goverrment Industrial Tribunal. 

[No. F . 23 / 43 / 89 / LA -II.) 
S . O . 2004 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 
1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal, Jaipur, in the industrial dispute between the 
employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen , which was 
received by the Central Government on the oth july , 1970 . 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , JAIPUR 
PRESENT : 
Shri Gopal Narain Sharma - Presiding Oficer, 

CASE No. CIT-2 OF 1970 
REF, — Government of India , Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation 

(Department of Labour ), New Delhi Order No . 23 / 47 / 69 / LRIII dated 20th 
January 1970 . 
In the Matter of an Industrial Dispute. 

BETWEEN 
The Punjab National Bank Employees Association , Bharatpur. 


AND 


The Punjab National Bank , Central Circle , Indore 
Date of Award : 

26th April, 1970 . 

AWARD 
The Central Government by its order dated the 20th January , 1970 referred the 
following dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank 
Uimited and their workmen to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the demand of the Association of the Punjab National Bank 

Employees , Rajasthan that the services of Shri R . K . Agarwal, Clerk 
cum -typist in the Bharatpur branch of the Punjab National Bank should 
be treated as continuous from the 21st September , 1959 instead of the 
23rd November , 1959 was justified ? If so , to what relief is the workman 

entitled . " 
During the pendency of proceedings the parties amicably settled the dispute out 
of Court in the following terms and prayed for passing an award in terms of the 
settlement. 
( 1 ) After mutual discussions it has been agreed between the above- named 

parties that the services of Shri Aggarwal will be treated as continuous 
from 21st September 1959 instead of 23rd November , 1959 . Accordingly , 
his confirmation will be back - dated from 23rd May 1980 to 21st March 
1960 and annual graded Increments will be allowed to him . from 21st 
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September 1960 , 21st September 1961 and thus on . He will be paid 
necessary arrears on account of back -dating his date of increment and 
his provident fund contribution will also be deducted from 21st March 

1960 , 
( 2 ) Įt is , therefore, prayed that this Ilon ble Tribunal be pleased to pass an 

nward in terms of the aboye settlement. 
The settlement appears to be reasonable and fair . Hence an award in the terms 
mentioned above is passed . It may be submitted to the Central Government for 
publication . 

( Sd .) GOPAL NARAIN SHARMA , 

Presiding Omcer, 
Central Government Industrial Tribunal, 

Rajasthan , Jaipur, 
[No. F .23 /47/ 09 / LR - III.) 


S . O . 2005 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 
Of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Jaipur , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the Punjab National Bank Limited and their workmen , 
which was recelved by the Central Government on the 9th July , 1970 

C ENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , JAIPUR 
PRESENT ; 
Shri Gopa Narain Sharma-- Presiding Omcer 

CASE NO. CIT - 19 OF 1969 
REF . - -Government of India , Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation 

( Department of Labour and Employment), New Delhi Order No. 23 / 48 / 697. 

LRIII dated 13th August 1969 . 
In the Matter of an Industrial Dispute . 

BETWEEN 
The Provisional Zonal Secretary , Association of Punjab National Bank 
Ernployees , Bharatpur 

AND 
The General Manager, Punjab National Bank Ltd ., New Delhi. 
Date of Arnard , 

2511 April , 1970 

AWARD 
The Central Government by its order dated the 13th August, 1969 referred the 
following dispute between the employees in relation to the Punjab National Bank 
Limited and their workmen to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the management of the Punjab National Bank was justified in 

terininating the services of Shri Suresh Chandra Goyal, a workman of 
the Bharatpur bronch , with effect from 6th November, 1968 ? If not to 
what relief is he cntitled ? " 


When the case came up for hearing today the representatives of the parties 
stated that the Bank has agreed to appoint Shri Suresh Chandra Goyal as a proba 
lioner Godown Keeper / Cashier against the first available vacancy . On this assurance 
Shri Suresh Chandra Goyal does not want to press his dispute and prays for passing 
an award in terms of the above settlement. 

An award is therefore passed to the effect that that Bank shall appoint Shri Suresh 
Chandra Goyal as Godown Keeper / Cashier against the first available vacancy in 
futu n The award may be submitted to the Government for publication , 

( $ a .) GOPAL NARAIN SHARMA, 

Presiding Oncer , 
Central Government Industrial Tribunal. 

[ No. F . 23 / 48 / 60 / LR -III.] 
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New Delhi, the 20th July 1970 
$ . 0 . 2500 . -- In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, 
( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of 
the Industrial Tribunal, Faridabad , in the industrial dispute between the em 
plcyers in relation to the Punjab National Bank Ltd . and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 14th July , 1970 
BEFORE SHRI P . N . THUKRAL , PRESIDING OFFICER , INDUSTRIAL 

TRIBUNAL FARIDABAD . 
REFERENCE No . 1 (C ) OF 1970 

BETWEEN 
The workmen and the management of M / s. Punjab National Bank Ltd ., Farida 
bad 
PRESENT ; 

Shri R . C . Dugal for the workmer , 
Shri H . C . Jain for the management. 

AWARD 
An industrial dispute arose between the workmen and the management of M / s . 
Punjab National bank Ltd ., Faridabad , the same was referred by the Central 
Govenment for adjudicaticn to the Industrial Tribunal of which sh . P . P . R . 
Sawhney was the Presiding Omcer with headquarter at Chandigarh vide Gazette 
Notification No . 23 / 80 / 68 , Ť R - III / 4522 / 68 dated 10th December , 1968. Since the 
services of Sh . P . P . R . Sawhney ceased to be available the dispute was tiansferred 
to this Tribunal for adjudication vide Gazette NotiAcation dated 5th September, 
1969. The Item of the dispute referred for adjudication is as under : 
" Whether the demand of the Punjab National Bank Employees Union , Jul 

lundur, for the grant of benefit of continuity of service from 19th 
May , 1988 to Sh , D . P . singh , Clerk -cum -Godown Keeper , Punjab 
National Bank Ltd ; Faridabad Branch lg Justified ? If so , to what 

relief is he entitled ? 
On receipt of the referenco notices were issued to the parties in response to 
which Sh . R . C . Dugal appeared for the aggrieved workman and Sh . H . C . Jala 
appeared for the management. It was stated by the representative of the parties 
that a compromise has been effected between the partieg under which it has been 
agreed that without prejudice to the stand taken up by the parties Sh . D . P . 
Singh would be treated as a probationer from 19th October, 1966 Instead of 18th 
December , 1967 as a special case and that this case would not be cited as a prece 
dent. It has also been agreed that the Tribunal may not express any opinion on 
the question as to whether the demand of the union for the grant of benefit of 
continuity of service from 19th May, 1988 to Sh , D . P . Singh was justifed or not. 
I give my award as per the terms of compromise . No orrler as to cast . 

( Sd .) P . N . THUKRAL, 

Presiding Officer , 
Industrial Tribunal, Haryane , Faridabad . 

[ No . 23 / 80 / 68 -LRIII. ) 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 


(Department of Rehabilitation ) 
(Оfice of the Chlef Settlement Commissioner) 

New Delhi, the 2nd July 1970 
$ . Q . 2507. - Whereas the Central Government is of the opinion that it is neces 
sary to acquire the evacuee propertles specified in the schedule hereto annexed 
in tho States of Gujarat, Maharashtra , Andhra Pradesh , Madras , Mysore and 
Kerala for a public purpose being a purpose connected with the relief and re 
habilitation of displaced persons including payment of compensation to such 
Persons. 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12 of the Dis 
placed Persons ( Compensation and Rehabilitation) Act , 1954 ( 44 of 1954 ) , it 18 
notified that the Central Government has decided to acquire and hereby acquires 
the evacuee properties specified in the Schedule hereto annexed . 

A - SCHEDULE 
All properties in the States of Gujarat, Maharashtra, Madras , Mysore, Andhra 
Pradesh and Kerala , which have been allotted to the share of the Custodian 
in Partition or have vested in the Custodian under Section 11 of the Evacuee 
Interest ( Separation ) Act, 1951, as a result of adjudication by the Competent 
Officer under the provisions of the said Act upto 31st May , 1970 , and in respect 
of which appeals have not been Aled, and if Aled , have been rejected by the 
Appellate Officer , 

[ No. 1 ( 27 ) / Comp . & Prop. / 81.] 


( पनर्वास विभाग ) 
मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त का कार्यालय 

नई दिल्ली , 2 जुलाई 1970 


एस . प्रो - 2507 यनः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि गुजरात , महाराष्ट्र , प्रान्ध्र प्रदेश , 
मद्रास , मैसूर और केरल राज्यों में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों का , जो अनुबब अनसूची में निर्दिष्ट की 
गई हैं , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन करना आवश्यक है । इस प्रयोजन का संबंध विस्थापित व्यक्तियों 
के राहत तथा पुनर्वास से है और इस में ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करना भी शामिल है । 
अतः अब विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम 195 4 ( 1954 का 44 ) की धारा 
12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्जन 
का निर्णय कर लिया है और इसके द्वारा अनुबद्ध अनसूची में निर्दिष्ट निष्क्रान्त सम्पत्तियों का अर्जन 
करती है । 

अनुसूची 
गुजरात , महाराष्ट्र , आन्ध्र प्रदेश , मद्रास , मैसूर और केरल राज्यों में सभी सम्पतियों जो 
विभाजन में अभिरक्षक के हिस्से में आवंटित की गई हैं या निष्क्रान्त हित ( पार्थक्य ) अधिनियम 1651 
की धारा 11 के अधीन सक्षम अधिकारी के न्याय निर्णय के परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारामों 
के अन्तर्गत 31 - 5 - 1970 तक अभिरक्षक के अधिकार में रही और जिनके बारे में कोई अपील दायर 
नहीं की गई हों और यदि की गई हो तो उन्हें अपील अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो । 

[ संख्या 1 ( 27 ) कम्प० एण्ड प्रोप० / 61 ] 
$ . 0 . 2508 .- - Whereas the Central Government is of the opinion that it is neces 
sary to acquire the Evacuee Properties specified in the Schedule hereto annexed 
in the States of Delhi, Madhya Pradesh , Bihar and Orissa for a public purpose 
being a purpose connected with the relief and rehabilitation of displaced persons 
including payment of compensation to such persons, 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 12 of the Dis 
placed Persons ( Compensation & Rehabilitation) Act , 1954 ( 44 of 1854 ) , it is 
notifled that the Central Government has decided to acquire and hereby acquires 
the evacuee properties specified in the Schedule hereto annexed . 

A -SCHEDULE 
All properties in the States of Delhi, Madhya Pradesh , Bihar and Orissa , 
which have been allotted to the share of the custodian in partition or have been 
vested in the Custodian under Section 11 of the Evacuee Interest (Separation ) 
Act, 1951, as a result of adjudication by the Competent Officer under the provi 
sions of the said Act upto 31st May , 1970 and in respect of which appeals have 
not been filed , and if Aled , have been rejected by the Appellate Officer . 

[ No. 22 (14) / Comp. & Prop / 81. ] 
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एस० प्रो० 2508. - - यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश , बिहार और 
उड़ीसा राज्यों में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों का , जो अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट की गई हैं , सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए अर्जन करना आवश्यक है । इस प्रयोजन का संबंध विस्थापित व्यक्तियों के राहत 
तथा पुनर्वास से है और इस में ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करना भी शामिल है । अत : 
अब विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 12 
में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्जन का 
निर्णय कर लिया है और इसके द्वारा अनुबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट निष्क्रान्त सम्पत्तियो का अर्जन 
करती है । 

अनुसूची 
दिल्ली , मध्य प्रदेश , बिहार और उड़ीसा राज्यों में सभी सम्पत्तियां जो विभाजन में अभिरक्षक 
के हिस्से में प्रावंटित की गई हैं या निष्क्रान्त हित (पार्थक्य ) अधिनियम 1951 की धारा 11 के अधीन 
सक्षम अधिकारी के न्याय निर्णय के परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत 31 
5 - 1970 तक अभिरक्षक के अधिकार में रही और जिनके बारे में कोई अपील दायर नहीं की गई हों 
और यदि की गई हो तो उन्हें अपील अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो । 

[ संख्या 22( 14 ) / कम्प एण्ड प्रोप / 61 ] 


S . O . 2509 . - Whereas the Central Government is of the opinion that it is neces 
sary to acquire the evacuee properties specified in the Schedule hereto annexed 
in the States of Punjab and Haryana for Public purpose being a purpose con 
nected with the relief and rehabilitation of displaced persons, including payment 
of compensation to such persons, 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 of the Dis 
placed Persons (Compensation & Rehabilitation ) Act, 1984 (44 of 1954 ) , it is 
notifled that the Central Government has decided to acquire and hereby acquires 
the evacuee propertics specified in the Schedule hereto annexed . 

THE SCHEDULE 


All properties in the States of Punjab and Haryana which have been allotted 
to the share of the custodian in partition or have been vested in the Custodian 
under section 11 of the Evacuee Interest ( Separation ) Act, 1951, ag a result of 
adjudication by the Competent Oncer under the provisions of the said Act upto 
31st May, 1970 , in respect of which appeals have not been filed , and if Aled, have 
been rejected by the Appellate Officer concerned , 

[ No. 18 (18) / 58 / Prop. II / Comp.] 

JANKI NATH, 

Settlement Commissioner & Under Secy . 
एस० प्रो० 2509.-.- यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि पंजाब तथा हरयाणा राज्यों में 
स्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों का , जो अनुबद्ध अनसूची में निर्दिष्ट की गई हैं , सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए अर्जन करना आवश्यक है । इस प्रयोजन का संबंध विस्थापि ; व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास 
से है और इसम ऐसे व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करना भी शामिल है । प्रस: अब विस्थापित 
रक्तिय ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 12 में प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्जन का निर्णय कर लिया 
है और इसके द्वारा अनुबस अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्तियों का अर्जन करती है । 

अनुसूची 
पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में सभी सम्पत्तियां जो विभाजन में अभिरक्षक के हिस्से में पाव 
टित की गई हैं या निष्क्रान्त हित (पार्थक्य ) अधिनियम 1951 की धारा 11 के अधीन सक्षम 
अधिकारी के न्याय निर्णय के परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत 31 - 5 - 1970 
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तक अभिरक्षक के अधिकार में रही और जिनके बारे में कोई अपील दायर नहीं की गई हों और यदि 
की गई हों तो उन्हें अपील अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया हो । 

( 989T 16 ( 18 )/ 58/419 - 479 /avg ] 

HTET HTET, 
बन्दोबस्त आयुक्त तथा प्रवर सचिव । 


- 


MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS 

(Department of Petroleum ) 

New Delhi, the 2nd June 1970 
S . O . 2510 . - Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the Transport of Petroleum from the drill sites Well 
No. 136KJI to Well No. 88KAF in the Kalol Oilfield , in Gujarat State , pipelinos 
should be laid by the oil and Natural Gas Commission , and that for the purpose 
of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land 
described in the Schedule annexed hereto ; 


2 . Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub -Section ( 1) of the 
Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act , 
1982 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its Intention to acquire 
the right of user therein ; 


3 . Any person interested in the said land may , within 21 days from the date 
of this Notification , object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , at Western Region , Shed No . 27, Makarpura Road near 
Central Workshop , Baroda - 4 , in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural 
Gag Commission ) , Baroda. Every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner , 


SCHEDULE 
For laying pipeline from Well No. 136 (KJI) to Well No. 88KAF . 


State - Gujarat 


Distt - Gandhinagar 


Taluka - Gandhinagar 


Village 


S . No. 


Hectare 


Are 


P . Are 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Uvargad . 
Uvarsad . 
Uvaraad . 
Uvarsad . 
Uvarsad . 
Uvargad . 
Uvardad . 
Uvargad . 
Uvarsad , 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1250 /6 
125015 
1264 
1265 
1266 
1268 
1245 
1244 
1215/ 1 - 2 


NNHEEmoc 


[No, 20 /8 /67-10C / Lab. & Legis .I 
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पैट्रोलियम या रसायन और खान तथा पातु मंत्रालय 

( पैट्रोलियम विभाग ) 


नई दिल्ली , 2 जून , 1970 


का० प्रा० 2510: - - यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह प्रावश्यक 
है कि गुजरात राज्य मे तेल क्षेत्र में व्यषन स्थल कुप्रो सख्या 136 के जेआई से कुमां सख्या 88 के ए 
एफ तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिए और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतधुपाबब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है ; 


अतः, अब, पट्रोलियम पाइपल इन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतवद्वारा घोषित कया 


3. उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचेपाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप 
सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइलाइन्स ( तेन तथा प्राकृतिक गैस आयोग ) के कार्यालय , बरीवा के 
पश्चिमी क्षेत्र , शेड नं० 27, मकरपुरा रोड, सेन्ट्रल वर्कशाप के पास बरौदा - 4 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी 
कपन करगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी मुनमाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 


कुंमा संख्या 136 ( के जे प्राई) से कुंप्रा संख्या 88 के ए एफ तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 


राज्य - गुजरात 


जिला - गांधी नगर 


तालुका - - गांधी नगर 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हेक्टर 


पार० 


पी० आर० 


- 


- 


- 


उवरसाद 


1250/ 6 
1250 / 5 
1264 
1265 
1266 
1268 
1245 
1244 
1215 / 1 - 2 


2 
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New Delhi, the 3rd June 1970 
S . O . 2611 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry 
of Petroleum and Chomicals and Mines and Metals ( Department of Petroleum ) 
S . O . No . 1130 , dated March 9 , 1970 under sub - section ( 1) of Section 3 of the 
Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962), 
the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
landg specified in the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipelines ; 

And whereas , the competent authority has, under sub- section ( 1) of section 6 
of the said Act, submitted report to the Government; 

And whereas , the Central Government has , after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lande , specified in the schedule appended 
to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub -section ( 1 ) of the Sec 
tion 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of 
user in the said lands, specified in the schedule appended to this notifcation is 
hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred 
by sub - section (4 ) of that section , the Central Government directs that the right of 
user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on 
thle date of the publication of this declaration in the Oll and Natural Gas Commis 
Bion free from all encumbranco . 

SCHEDULE 
Laying Pipeline from GGS III to GGS I Nawagam Project, 
State - Gujarat District Kaira 

Taluka : Matar 


Village 


S . No. 


Hectare 


Are. 


P. Are 


Nawagam 


746 
747 Part 
747 Part 
748 
749 
751/ 1 


.............. 


738 
706 


615 
621 
619 
620 Part 
620 Part 


, 618 


617 / 3 


631 


................................. 


63214 


000000000000000000000000000OOOOOO 


TommanHMOHNUOVNNOOOH+Nnenom+ 


632 ) 5 


632 /6 


.................. 


609 Part 
464/ 2 + 4 
464 / 3 
470 / 2 


470 / 1 
480 / 1 


480 /2 
481/ 1 


493 


492 


, 


491 
482 
490 
489 Part 


. 


[NO. 29/(7)/68 - IOC ./Lah . & Logis.] 
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नई दिल्ली, 3 जून, 1970 
का०मा० 2511: -- - यत : पैट्रोलियम , पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार 
के पैट्रोलियम तथा रसायन प्रौर खान तथा धातु मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० स० 1130 
तारीख 9 - 3 - 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भामित्रों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया है । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उपक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में 
संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट भमिमों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है और उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार निर्देश देती है कि उक्त भुमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के 
बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी विलंगमों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


जी०जी० एस० III से जी०जी० एस० I नवागांव परियोजना तक पाइपलाइन बिछाना 


राज्य 


गुजरात 


जिला 


केरा 


तालका 


मातार 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


आर 


पी पार 


नवागांव 


746 
747 पार्ट 
747 पार्ट 
748 


749 


. 


751/ 1 
738 
706 
615 


621 


- 


- 
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नवागांव जारी 


619 


620 HTË 


620 TTE 


618 
617 / 3 
631 
632 / 4 
632 /5 
632 / 6 
609 € 
464/27. 4 


600WoodCoonen 


464 / 3 


470 / 2 
470/ 1 
480 / 2 
480 / 1 
481/ 1 
493 
492 
491 
482 
490 
489 TTC 


a 


[* 029 ( 7 )/ 88-97€ ht etwas gor at fore ] 

New Delhi, the 4th June 1970 
8 . 0 , 2512 — Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry 
of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals Department of Petroleum ) 
S . O . No . 1181, dated March 9 , 1970 under sub - section ( 1) of Section 3 of the 
Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (60 of 1962). 
the Central Government declared Its intention to acquire the Right of User in the 
lands specifled in the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipelines; 

And whereas , the competent authority has , under gub - section ( 1 ) of section 6 
of the said Act, submitted report to the Government ; 


And whereas, the Central Government has , after considering the bald report , 
decided to acquire the right of user in the lands, specified in the schedule appended 
to this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub -section ( 1 ) of the Sec 
Hon 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of 
user in the gald lands, spectfled in the schedule appended to this notification 18 
hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred 
by sub section ( 4 ) of that section , the Central Government directs that the right of 
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user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on 
this date of the publication of this declaration in the On and Natural Gas Commis 
sion free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


For laying pipeline from GGS III to GGS I of Nawagam Project . 
State - Gujarat District - Kaira 

Taluha - Matar 


Village 


S . No . 


Hectare 


Are. 


P. Are . 


- - - --- 


- - 


Pangoli 


. 


304 Part 
304 Part 
305 Part 
305 Part 
305 Part 
305 Part 
293 
290 Part 
290 Part 
289 Part 
289 Part 
287 
288 
267 Part 
267 Part ( W ) 
263 


०००००००००००००००००००० 


0560Futu०४.Hambuo 


258 


249 Part 
249 Part 
248 


INo. 29670 / 68-IoC / Lab. & Legis.] 
नई दिल्ली , दिनांक 4 जुन , 1970 
का०मा० 2512. - - यत : पैट्रोलियम पाइप लाइन ( भमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथाधातु मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० स० 1131 
तारीख9- 3 - 70 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट भूमित्रों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया है । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) के अधीन 
सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से 
संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वि . 
निदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है कि और उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी पिलंगमों से मुक्त रूप में , इस घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
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अनुसूची 
जी० जी० एस० III से नवागांय परियोजना के जी० जी० एस० तक पाइपलाइन बिछाना 
राज्य - - गुजरात 

जिला - केरा 

तालुका - मातार 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या हैक्टर 


पार 


पी प्रार 


पन्सोली . 


2 


304 पार्ट 
304 पार्ट 
305 पार्ट 
305 पार्ट 
305 पार्ट 
305 पार्ट 
293 
290 पार्ट 
290 पार्ट 
289 पार्ट 
289 पार्ट 
287 
288 
267 पार्ट 
267 पार्ट 

( डबल्यू ) 
263 
258 
249 पार्ट 
249 पार्ट 
248 


म 


15 


[ सं० 29( 7 )/ 88-पाई पो सी / लेपर एण्ड लेजिस ] 
S. O . 2513. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry 
of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum ) 
S . O . No. 880 dated February 23, 1970 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right of User in land) Act , 1962 (50 of 1982) , 
the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specifed in the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipelines ; 

And whereas , the competent authority has, under sub -section ( 1 ) of section 8 
of the said Act, submitted report to the Government; 

And whereas, the Central Government has , after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands, specified in the schedule appended 
to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the poyer conferred by sub section ( 1 ) cf the Sec 
tion 6 of the sald Act , the Central Government hereby declares that the right of 
user in the said lands, specified in the schedule appended to this notification is 
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hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred 
by sub - section (4 ) of that section , the Central Government directs that the right of 
user in the gald lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on 
this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gag Commig 
sion free from all encumbrances . 


SCHĘDULE 
Laying gas pipeline from Nawagam C . T. F . to Calico Mills (Ahmedabad ) 
State - Gujarat District - Ahmedabad 

Taluka - City 


Village 


S. No . 


Hectare 


Are. 


P . Arc . 


Piplaj 


. 


• 


. 


154 


० 


158 


• 


० 


• 


· 


151 


० 


. 


152 


• 


० 


० 


•• 


. 138 
• 136 
. 135 


० 


• 


० 


" 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


125 


० 


• 


० 


" 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


II9 


० 


ENo. 29 (7) / 88-IOC/ Lab. & Legis. ] 
का० प्रा० 2513. - --यत : पैट्रोलियम , पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० म० 
880 तारीख 23-- 2 - 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया है । 

और यसः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । * 


और यतः केन्द्रीय सरकार ने उपत रिपार्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया 
है । 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है और उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार निदेश देसी है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहिन होने के 
मजाय तेल और प्राकृतिक गैस थायोग में , सभी विलंगमों में मक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


Sec. 3( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 25, 1970 /SRAVANA 3, 1892 


3231 


- 


अनुसूची 


नयागांव मी०टी० एफ० मे कैलिको मिल्ज ( अहमदाबाद ) तक गैस पाइपलाइन बिछाना 


794 ~ 10T 


जिला - - अहमदाबाद 


नालुका - - शहर 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या हैक्टर 


पार 


पी पार 


9994 . 


. . 


. . 


. 1154 

158 
151 


152 


136 
1.35 
125 


| 114 


1119 


[FO 29 ( 7 )/68- 97 e a atata tog afsta ] 


S . O . 2514 .-— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry 
of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum ) 
S . O , No. 878 dated February 23, 1970 under sub - section ( 1) of Section 3 of the 
Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1982), 
the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying plpelines ; 


And whereas, the competent authorlty has , under sub -section ( 1) of section 6 
of the said Act , submitted report to the Government; 


And whereas, the Central Government has, after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands , specified in the schedule appended 
to this notification ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of 
User in the said lands , specified in the schedule appended to this notification 18 
hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 4 ) of that section , the Central Government directs that the right of 
user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on 
thig date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commis 
sion free from all encumbrances . 
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SCHEDULE 
Laying Pipeline ( Gas ) from Nawagam C. T . F. to Calico Mills ( Ahmedabad ) 
State - Gurjarat District -- Ahmedabad 

Taluka _ City 


Village 


S. No. 


Hectare 


Are. 


P. Are. 


Shaijpur ( Gopalpur ) 


188 /Part 
188 / Part 
192 
193 
267 
270 
ROAD 
271 / Part 
271 Part 


6 


CART TRACK 
90 / Part 
9o / Part 
92 
93 
I03 
I04 
IOS 
ΙΙο 


००००००००००००००००००००००००००० 


116 


109 
117 
II8 


II9 


[ No. 29 ( 7)/ 88-IOC / Lab. & Legds. ] 
का० प्रा० 2514. — यतः पैट्रोलियम , पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार 
के पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० स० 878 तारीख 
23 - 2 - 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भू 
मियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया है । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार 
को रिपोर्ट द दी है । 


अपना 


और अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


अब , यत ; उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 
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किया जाता है और उस धारा की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के 
बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी विलंगमों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को विहित होगा । 

अनुसूची 
नयांगांव सी० टी० एफ० से केलि को मिल्ज (प्रमदा गाद ) तक पाइपलाइन ( गैस ) बिछाना 
राज्य - - गुजरात जिला -- अहमदाबाद तालुका - शहर 

सर्वेक्षण संख्या हेक्टर आर पी पार 


गांव 


शेजपुर . . 
( गोपालपुर ) . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


188/ पार्ट 
188/ पार्ट 
192 
193 
267 
270 


रोड 


271 /पार्ट 
271 /पार्ट 


77 
78 
कार्ट ट्रेक 
90/ पार्ट 
90/पार्ट 
92 
93 
103 
104 
105 
110 


116 


109 
117 
118 
119 


[ सं० 29 ( 7 )/ 68- आई प्रो सी /लेवर एण्ड लेजिस ] 
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New Delhi, the 8th July 1970 
S . O . 2516 . - Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from the drill sites 
well No. K - 136 KJC to K - 107 (GGS - 7 ) , in the Kalol Oil - feld , in Gujarat State , 
Pipelines , should be laid by the Oil and Natural Gas Commission and that for 
the purpose of laying such pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of 
the Section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right of Uger in Land ) 
Act, 1982 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to 
acquire the right of uger therein ; 


3 Any person interested in the said land may , within 21 days from the date 
of this notiAcation , object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , at Western Region , Shed No 27 , Makarpura Road , near 
Central Workshop , Baroda- 4 , in the Omce of the Gujarat Pipelines (Oil and 
Natural Gas Commission ) , Baroda Every person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal 
practitioner , 


SCHEDULE 


Laying pipeline from Well No. 135 KJC to Well No. 107 
State - Gujarat Distt -- Gandhinagar 

Taluka - Gandhinagar 


Village 


S . No. 


Hectare 


Are. 


P . Are . 


POL 


.......... 


Adalah . . 


188 
190 
192 
173 
174 
V P . Cart trick 
695 Paiki 
695 Paiki 
695 Paiki 
690 Paiki 
690 Paiki 
690 Paiki 
689 
688 & 687 


0000000000000000000001 


omvoorhovuurwoonung 


Тагариг 


......... 


41 


42 / 1 & 2 
47 / 2 
4711 
46 / 1 & 2 
V . P . Land 
82 / 1 & 2 


[No . 20 /3 /67- 10C /Lab. & Legis.] 


& facit , 8, WATE 1970 


Fro oTo 2515 . — Horseita 41 t e gata atat fefi 119 
हित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे कलोल तेल क्षेत्र मे व्यधन स्थल कुना सख्या के 
135 F 1 À 9 - 107 (5 T TA 7 ) gifT4h i ofae fac 91849157 RT I 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्रपाबव अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है 
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अतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद् द्वारा घोषित किया है । 

3. उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप 
सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइनस ( तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग ) के कार्यालय , बरौदा के पश्चिमी 
क्षेत्र , शेष नं0 27, मकरपुरा रोड, सेन्ट्रल वर्कशाप के पास बरौदा - 4 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
कुमा संख्या 135 से कुप्रा संख्या 107 तक पाइप लाइन बिछाना 
राज्य - गुजरात 

जिला - गांधीनगर तालुका - गांधीनगर 


- 


- 


- 


- 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


पार पी भार 


पर . 


. 


. 


. 


86 


था 


188 
190 
192 
173 
174 


28 


68 


अदलाज 


बी पी कार्ट ट्रैक 
695 पैकी 
695 पैकी 
695 पैकी 
690 पैकी 
690 पैकी 
690 पैकी 


689 


688 और 687 


तारापुर 


41 


42/ 1 तथा 2 
47/ 2 
47/ 1 
46 / 1 तथा 2 
बीपी लानी 
82/ 1 तथा 2 


32 
146 
____ 1861 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


[ संख्या 20/ 3/70- माई पो सी / लेबर एण्ड लेजिस ] 
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New Delhi, the 13th July 1970 
S . O . 2516 . - Whereas it appears to the Central Government that it is cecessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from the Nawagam C . T . F . 
to Calico Mills at Ahmedabad in Gujarat State , Pipelines should be laid by the 
Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, 
It is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule 
annexed hereto ; 

2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -Section ( 1) of the 
Section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user thereln ; 

3 . Any person interested in the said and may , within 21 days from the dater 
of this notification , object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , at Western Region , Shed No. 27, Makarpura Road , near 
Central Workshop , Baroda - 4 , in the Omce of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural 
Gas Commission) , Baroda. Every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner . 

SCHEDULE 


Laying gas pipeline from Nawagam C .TF . to Calico Mills (Ahmedabad ) 


State 


- 


Gujarat 


( Width of Right of User I5 Meters ) 
District -- Ahmedabad Taluka - Dascrol 

- - - - - - - - - - - - - - 
Survey No. Heactarc Are P. Are 


- - -- - 


- - - - - - -- - - - - 


- 


- - - 


- - - -- -- - 


- 


Village 


| 


- 


- 


- 


- 


- 


Bareja 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


० 


II 


० 


636 
634 
644 
V . P. Road 


० 


० 


- 


- 


[ No. 29 ( 7) / 68 -IOC / Lab . & Legis. ] 
नई दिल्ली, 13 जलाई, 1970 


ET० प्रा० 2516 - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रा 
वश्यक है कि गजरात राज्य में नवांगीय सी० टी० एफ० से कालीको मिल्स ( अहमदाबाद ) तक पैट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए 
और ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनसूची में वणित भमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः, अब , पट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद वारा घोषित 
किया है । 

____ 3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप 
सक्षम प्राधिकारी, गुजगत पाइपलाइन्म ( तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ) के कार्यालय , बरौदा के 
पश्चिमी क्षेत्र , शैड नं० 27, मकरपुरा रोड , सैन्ट्रल वर्कशाप के पास बरोदा - 4 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किमी विभि व्य 
वसायी की मार्फत । 


- 


- 
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- - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - : " - " - : 
अनुसूची 


. 


- 


- 


नवागांव सी टी एफ से कालीको ( अहमदाबाद ) नक गैस पाइपलाइन बिछाना 


( राइट प्राफ यूमर की चौड़ाई 15 मीटर ) 


राज्य - - गुजरात 


जिला -- -- अहमदाबाद 


तालका - - दस करोई 


गांव 


मर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


प्रार 


पो प्रार 


-- - - - - ---- -- 


- 


- 


बरेजा . 


. 


. 


636 


11 


05 


634 


644 


वी पी रोड 


[ सं 29 ( 7) / 88-ाई प्रो सो / लेबर एण्ड ले जिस 


$ . 0 , 2517. - Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
In the public interest that for the transport of petroleum from the Nawagam C . T . F . 
to Calico Mills at Ahmedabad, in Gujarat State , Pipelines should be laid by the 
Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose ci laying such Pipelines, 
it is necessary to acquire the Right of User in the described in the Schedule 
Annexed hereto ; 

2 Now , there ! ora, in exercise of the powers conferred by Sub -Section (1) of 
the Section 3 of the Petroleum Pipelineş ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its intention to 
acquire the right of user therein ; 

3 . Any person interested in the said land may, within 21 days from the date 
of this Notification , object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , at Western Region , Shed No. 27, Makarpura Road , near 
Central Workshop, Baroda- 4 , in the Office of the Gujarat Pipelines ( Oil and 
Natural Gas Commission ), Baroda . Every person naking such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal 
practitioner . 


SCHEDULE 


Laying pipeline from Nawagam C . T. F . to Calico Mills , (Ahmedabad ) 
State - Gujarat 

Dist - Kaira 

Taluka - Matar 


Village 


Survey No . 


Hectarc 


Are 


P . Are 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Pingalaj . 

" . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


V . P . Road 
146 


- - - 

80 
70 


3 


[ No. 29 ( 7) / 68 -IOC / Lab . & Legis.] 
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का० प्रा० 2517, — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक 
है कि गुजरात राज्य में नवांगांव सीटी एफ मे कालीको भिल्स ( अहमदाबाद ) तक पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
आवश्यक है । 

प्रतः, अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 

3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, गजरात पाइपलाइन्स ( तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ) के कार्यालय , बरौदा के पश्चिमी 
क्षत्र , शेष नं० 27, मकरपरा रोड, संन्द्रल वर्कशाप के पास, बरौदा - 4 को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
नवांगांव मी टी एफ से कालीको ( अहमदाबाद ) तक पाइप लाइन बिछाना 


( पार प्रो य की चौडाई 15 मीटर ) 

जिला - -कर 


राज्य - जगत 


तालुका 


मातर 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हेक्टर 


पार पी पार 


पिंगलाज 


श्री पी रोड 
____ 146 


0 1 80 
03 70 


[ सं० 29/ 7/ 68-पाई प्रो सी / लेबर एण्ड लेजिस ] 


S . O . 2018 . — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
In the public interest that for the transport of petroleum from G .G . S . III to GGS I 
in the Nawagam Oil- field , in Gujarat State , Pipelines should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines . 
it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule 
annexed hereto ; 

2 . Now. therefore . in exercise of the powers conferred by Sub - Section (i ) of 
the Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act . 1982 ( 60 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to 
acquire the right of uger therein ; 

Any person interested in the said land may , within 21 days from the date of 
this Notification , object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , at Western Region , Shed No. 27 , Makarpura Road , near 
Central Workshop , Baroda - 4 , in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and 
Natural Gas Commission ) , Baroda . Every person making such an objection shall 

Ao state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal 
practitioner 
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SCHEDULE 


For laying pipeline from GGS III to GGS I of Nawagam Project . 


State - Gujarat 


Dist - Kaira 


Taluka --Matar 


Village 


S. No . 


Hectare 


Are 


P . Are. 


- - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
Nuwagam 

" . 
___ " . 


- - - 

. 
. 
. 


- - - - - -- - - 
. . . 

. . 
. . . 


- - - - - - - - - 

. 748/ 1 
. 464 / I 
. 488/ 2 


85 
I 45 
900 


[ No. 29 ( 7) /68-TOC / Lab. & Legis.] 
का० प्रा० 2518 .--- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित 
मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नवांगांव तेल क्षेत्र में जी जी एस 3 से जी जी एम 1 तक प्रैट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए 

और ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनमूची में वर्णित भूमि में उपयोग कर 
अधिकार अर्जित करना प्रावश्यक है । 


अत :, अब , पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशयएतदद्वारा घोषित किया है । 


3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यषित , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप 
सक्षम प्राधिकारी , गुजरात पाइपलाइन्स ( तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ) के कार्यालय , बरौदा के पश्चिमी 
क्षेन्न , शेउ नं० 27, मकरपरा रोड, सैन्ट्रल वर्कशाप के पास , बरौदा - 4 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसू पो 
नयांगांय परियोजना के जी जी एस 3 से जी जी एस 1 तक पाइपलाइन बिछाना 


राज्य - - गजरात 


जिला -- कैर 


तालुका - मातर 


- 


- 


- 


- - - - - -- - - 


- - 


- - - - - - 


- - 


-- - - - - - - - - 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


पार पी पार 


नयांगांव 


385 


748 / 1 
464/ 1 
488/ 2 


45 


900 


[ सं 29 ( 7)/ 68- पाई प्रो सी लेबर एण्ड लेजिस .] 
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S . O . 2519 .. - Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-Koyali via 
Nawagam Crude-oil- line, in Gujarat State , Pipelines should be laid by the Oil 
and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such Pipelines, 
it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule 
annexed hereto ; 

2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -Section (1 ) of 
the Section 3 of the Petroloum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its intention to 
acquire the right of user therein ; 


3 . Any person interested in the said land may , within 21 days from the date of 
this Notification , object to the laying of the pipelines under the land to the Compe 
tent Authority , at Western Region , Shed No. 27, Makarpura Road . near Central 
Workshop , Baroda- 4. in the office of the Gujarat Pipelines ( Oil and Natural Gas 
Commission ) , Baroda . Every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner . 


SCHEDULE 
Laying Line Kalol-Koyali via Nawagam Crude Pipelic 

Dist. - Mehsara 


Stat : -- Gujarat 


Taluka - Kelol 


Village 


S . No . 

Hectare Are. P . Are. 

- - - - - - - - -- - - - - - 
Sail . . . . 

1060 

० ० ० 
. 1064 

0 16 40 
Dhana ) . . . . . 481 

[ No. 2917)/68-IOC /Lab. & Legis .] 
मा० प्रा० 2519 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक 
है कि गुजरात राज्य में नवांगांव ऋड प्रायल लाइन मार्गद्वारा कलोल से कोयाली तक पैट्रोलियम के परि 
वहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए और ऐसी लाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है ; 


प्रतः, अब , पट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित किया 


3. उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप 
सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन्स ( तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग ) के कार्यालय , बरोदा 
के पश्चिमी क्षेत्र , शैड नं0 27, मकरपुरा रोड, सैन्ट्रल वर्कशाप के पास, बरौदा -4 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 
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S 


TE 


अनुसूची 
नवागांव क्रूड पाइपलाइन मार्ग द्वारा कलोल कोयाली लाइन बिछाना 
राज्य : गुजरात जिला : महेसाना 

तालुका : कलोल 


गांव 


सर्वेक्षण सख्या 


हैक्टर 


प्रार 


पीपार 


सज 


90 


1060 
1064 


16 


40 
75 


STATE 


, 


481 


[ TO 29( 7 )/ 68 - 1€ ot/atare Tug f477 ] 


$ . 0 . 2020 . — Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
in the public interest that for the transport of petroleum from the Nawagam 
C . T . F . to Calico Mills at Ahmedabad , in Gujarat State, Pipelines should be laid 
by the Oil and Natural Gas Commission and that for the purpose of laying such 
Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the 
schedule annexed hereto ; 

2 . Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1) of 
Section 3 of the Petroleum , Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to 
acquire the right of user therein ; 

3 . Any person interested in the said land may, within 21 days from the date of 
this notifcation , object to the laying of the pipelines under the land to the 
Competent Authority , at Western Region , Shed No. 27, Makarpura Road , near 
Central Workshop , Baroda - 4 , in the Office of the Gujarat Pipelines (Oil and Natural 
Gag Commission ) , Baroda. Every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner . 

SCHEDULE 


Laying Gas Pipeline from Nawagam C . T . F . to Calico Mills (Ahmedabad ) 
(Width of R . O .U . 15 Meter except S . Nos. 299 & 159 /P of v /Lage Shahwadi & S . No. 138 of 
village Beharampura whose width is 7 - 1 / 2 M .) 
State : Gujarat Dist : Ahmedabad 

Taluka : City 
Village 

S . No. 

Hectare Are . P . Arc , 


| 


Shawadi 


159 P 
299 
301 
300 
303 / 3 
303 /6 
305 I 
305 / 2 
305 3 
304 
320 / 1 
320 / 2 
320 , 4 
321 
322 
323 
79 
190 / P 
190 / P 
138 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOH 


นดีฯ0งวดHows860 


Suiſpur(Gopalpur) 


Beharampura , 


, 


. 


, 


75 
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का० प्रा० 2520 -~-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह 
आवश्यक है कि गजरात राज्य में सी०टी० एफ० से कालीको मिल्स ( अहमदाबाद ) तक पैट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्रा . तिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए 
और रसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिका , अजित करना आवश्यक है ; 

2. अतः , अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित किया 


3. उक्त भूमि में हितबंद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप 
सक्षम प्राधिकारी, गुजरात पाइपलाइन ( तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग.) के कार्यालय , बरोदा 
के पश्चिमी क्षेत्र , शैड नं0 27, मकरपुरा रोड , सैन्ट्रल वर्कशाप के पास बरोदा - 4 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश: हो या किसी विधि 
व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
नयागांव सी० टी० एफ० से कालीको मिल्स ( अहमदाबाद ) तक गैस पाइपलाइन बिछाना ( गांव 
शाहवाडी के सर्वेक्षण संख्या 299 और 159-पी तथा गांव बेहरा पुर के सर्वेक्षण संख्या 138 

के जिनकी चौड़ाई 7 मीटर है, सिकाये प्रार० प्रो० यू० की चौड़ाई 15 मीटर ) 


राज्य : गुजरात 


जिला : अहमवाबाद 


तालुक : सिटी 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


पार 


पी पार 


शाहवाडी 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


159/ पी 
299 
301 
300 
303/ 3 
303/ 6 
305 / 1 
305/ 2 
305/ 3 


. 


. 


. 


. 


. 


ourowwwwOUTWUI 


304 


320/ 1 
320/ 2 
320/ 4 
321 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


50 


" 
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- - - 


2 


- - - - 


TEAT& . 


. 


. 


. 


0 


- 


# 1797 ( Tiqraqa ) 


. . 322 

323 
. . 79 
. . 190 / 07 

. 190 / 41 
. . 138 


- 


u 


. 


. 


. 


. 


5 


827947 


. 


. 


. 


[ TTO 29 ( 7 ) 768-976 / TT gut afti ] 
S . O . 2621. - - Whereas by a notification of the Government of India in the 
Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Petroleum ) , 
S .O . No. 1135 , dated March 16 , 1970, under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , 
the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipelines; 

And whereas, the competent authority has , under sub - section (1 ) of Section & 
of the said Act, submitted report to the Government; 

And , further , whereas, the Central Government has, after considering the said 
report , decided to acquire the right of user in the lands, specified in the schedule 
appended to this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of 
Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right 
of user in the said lands, specifled in the schedule appended to this notifcation , is 
hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 4 ) of that section , the Central Government directs that the right 
of the user in the said lands, shall instead of vesting in the Central Government 
vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas 
Commission free from all encumbrances, 


SCHEDULE 


(Laying the pipeline from BDV - 54 to BAF -14) 


State - Gujarat 


Dist . – Kaira 


Taluke - Macar 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Are . 


P . Are. 


Kathawada 


48 


. 


. 


300 / 2 
298 / 2 
298 / 1 
297 / 1 
297 / 2 
285 
286 
284 / 5 
V . P . Road 
273 


OOOOOOOOO 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


• 
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का० प्रा० 2521 . - - यत : पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पैट्रोलियम और रसायन तथा खान तथा धातु मंत्रालय को अधिसूचना का० प्रा० स० 
1135, तारीख 16-- 3 - 70 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना के संलग्न से अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइा लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया है । । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार 
को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना 
से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


अब , यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( I ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है और उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , मभी विलंगमों से मुक्त रूप में , इस घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
( बी०डी०वी - 54 से बी० ए० एफ० - 14 तक पाइपलाइन बिछाना ) 
राज्य : गुजरात जिला : कैर 

तालुका : मातर 


- - - 


- - - - 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


पी पार 


काठवाडा 


. 


. . 


. . 


300/ 2 
298/ 2 
298/ 1 
297/ 1 
297/ 2 
285 


286 


284 / 5 
बी पी रोड 


273 
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S . O . 2522 . - Whereas by a notification of the Government of India in the 
Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Petro 
leum) , S . O . No. 878 , dated February 23 , 1970 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum Pipelines ( Acquisition of Right out User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ), the Central Government declared its intention to acquire the Right of 
User in the lands, specified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelines ; 

And whereas, the competent authority has , under sub - section ( 1) of Section 6 
of the said Act, submitted report to the Government; 

And, further , whereas , the Clentral Government has , after considering the said 
report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule 
append le to this notification ; 
____ Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub- section ( 1 ) of 
Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right 
of user in the said lands, specified in the schedule appended to this notification is 
hereby acquired for laying the pipelines and in exercise of the powers conferred 
by sub section ( 4 ) of that Section the Central Government directs that the right 
of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest 
on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas 
Commission free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Laying Gas Pipeline from Nawagam C . T . F. to Cal co Mills ( Ahmedabad) 

( width of R. O . U . IS Mtrs.) 
Stite : Gujarat District : Ahmedabad 

Taluka : City . 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Arc. 


P. Are . 


Saijpur ( CGopalpur) . 


. 


० 


. 


915 


. 
. 


191 
V . P. Road 


1 


० 


50 


० 


1470 


[ No. 29 ( 7) / 88 -IOC / Lab. & Legis. 
का० प्रा० 2522. - --यतः पैट्रोलियम , पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( I ) के अधीन भारत सरकार के 
पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० म०878 तारीख 
23 - 2 - 70 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमित्रों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया है । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार 
को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना 
से संलग। अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमित्रों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया 


अब , यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( I ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करते ह केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमिमो में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है और उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते. 
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हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी विलंगमों से मक्त रूप में , इस घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
नवांगांव सी० टी० एफ० से कालीको मिल्स ( अहमदाबाद ) तक गैस पाइपलाइन बिछाना 
गुजरात 

जिला : अहमदाबाद तालुका : सिटी 


राज्य : 


- 


- -- - -- - - 


-- - 


- - - - - -- - - - - - - - - 


- - - - - 


-- -- - - -- - - - - - -- - - - - --- - - - - 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


पार 


पी पार 


संजपुर ( गोपालपुर ) 


9 


. . . 191 

बीपी रोड 
1919 


1 
14 


15 
50 
70 


[ सं० 29/ 7/ 68- आई० प्रो० सी० / लेबर एण्ड लेजिस ] 

हस्ताक्षर 
म० वे० शिव प्रसाद राव । 


ERRATA 
Nero Delhi, the 8th July , 1970 


S . O . 2523. - In the notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Chemicals and Mines and Metals ( Department of Petroleumn ) 
No. 20 ( 3 ) / 67 - ICC / Lab. ( b ) , dated 7th June, 1989 , published under S. O . No . 2375 
In the Gazette , Part II, Section 3 , Sub - Section (11) , dated 21st June, 1969 : 


1. At page No. 2490 of Village Salj , Taluka Kalol; 


" READ " 


" FOR " 


Village 


IN 


Saij 


S . No. Hectare Are P. Are . Village 
1057 8 75 Saij 
1065/ 

1 0 20 ०० , , 
No . 1054/ 2 and 1054/ 4. 


S . No. Hectare Are . 
1057 

7 
1065/1 . 2 


P. Are 

95 
59 


2 . Omit S . 


[ No. 20/ 3/ 67 - TOC/ Lab. & Legls ] 


__ शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली , 8 जुलाई 1970 


मा० प्रा० 2523. - भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा रपायन और खान तथा धातु 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना संख्या 20/ 3/ 67 प्राई प्रो साबर ( बी ), दिनांक 
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7 - 6 - 69 जिस का कानुनी प्रादेश संख्या 2375 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग 11, खण्ड 3 के 
उपखण्ड ( ii ) दिनांक 21- 6- 69 को प्रकाशन हुया था , मे 

1. गांव सैज , तालुका कलोल के पष्ठ 2490 पर 


" पढ़िये " 
सर्वेक्षण हैक्टर पार पी पार 
मंका 


“ के लिए " 

हैक्टर पार पी पार 


गांव 


गांव सर्वेक्षण 

संख्या 


संज 


__ 1057 8 75 सैज 1057 0795 
1065 / 1 0 20 ०० " 1056/ 

1 0 2 59 
2. सर्वेक्षण संख्या 1054 / 2 तथा 1054 / 4 का विलोप किया गया । 


[ सं०फा 20/ 3/ 67 - पाई प्रोसी/लेबर एण्ड लेजिस ] 

New Delhi, the 11th July 1970 
S . O . 2524. - In the notification of Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum ) 
[ No . 29 ( 7 ) / 68-IOC / Lab & Legis ( H ) ] , dated 23rd February, 1970 under S . O . No. 878 
in the Gazette of Government of India Part II, Section 3 , sub - section ( ii) , dated 
7th March, 1970; 
At page No. 1238 

Village : - Saijpur ( Gopalpur) Tal. City 
Omit survey numbers 202. 201 , 200 / 2, 200 / 1 . 

[ No . 29 ( 7) / 88- TOC / Lab . & Legis . ] 
M . V . S. PRASADA RAU. Under Secy . 


नई दिल्ली , 13 जुलाई 1970 


का० प्रा० 2 524. -- भारत सरकारप्के पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय 
( पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना संख्या 29 ( 7 ) । 68 - आई प्रो० सी / लेबर एण्ड लेजिस ( एच ) 
दिनांक 23- 2- 70, जिस का कानूनी प्रादेश संख्या 878 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 
3 के उप - खण्ड (ii ) दिनांक 7 - 3-- 70 को प्रकाशन हुआ था , के पृष्ट संख्या 1238, गांव सैजपुर 
( गोपालपुर ) तालुका सिटी, पर सर्वेक्षण संख्या 202, 202, 200/ 2, 200/ 1 का विलोप किया जाए । 

( संख्या 29/ 7/ 68 – आई० प्रो० सी० लेबर एण्ड लेजिस ) 

___ म०व० शिव प्रसाद राव , प्रवर सचिव । 


( Department of Petroleum and Chemicals ) 

ORDER 

New Delhi, the 26th. June 1970 
S. O . 2525 . - It is notified for general information that the period of two months 
specified in para 8 and sub -para ( 2 ) of para 14 of the Drugs (Prices Control) Order , 
1970, for furnishing price lists to the dealers and for exercising the option in favour 
of the alternative scheme of pricing and for furnishing price lists under that 
scheme, respectively , has been extended upto and including the 31st July , 1970 . 

[ No. 17( 7) / TO - CH. III. ] 
A. SATYANARAYANA, Dy . Secy . 
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पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग 

आदेश 

नई दिल्ली , 26 जून 1970 
बा० प्रा० 252 5.- ~ नामान्य रचना के लिए यह घोषित किया जाता है कि व्यापारियों को 
मुल्य गूचियां देने , और मल्यांकन की वैकल्पिक योजना के लिए इच्छा व्यक्त करने तथा उस 
योजना के अन्तर्गत मूल्य सूचियां प्रस्तुत करने के लिए, मेषज ( मूल्य नियन्त्रण ) प्रादेश, 1970 के 
a ( कण्डिका ) 8 और पैरा 14 के उप -पैरा ( 2 ) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि 3 1 जुलाई, 1970 
( .. 1 जलाई 1970 को भी शामिल करते हुए ) तक बढ़ाई गई है । 

[ सं० 17 ( 7) / 70-सी० एच० III.] 

ए० सत्यनारायण, उप -सचिव । 
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